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भूसिका 


सिम 


मुझे १९४१-२ मे आवसफोड विश्वविद्यालय मे मुख्यतः अमरीकी 
शासन-व्यवस्था पर अतिथि लेवचरर के रूप में व्याख्यान देने का सुभवसर 
प्रात हुआ था। इसके अतिरिक्त वरमिंघम, मनचेस्टर तथा लिवरपुल के विश्व 
विद्यालयों तथा स्वानसी के यूनिवर्सिटी कालेज में भी सीमित रूप से अध्यापन 
काय करना पड़ा। अमरीकी शासन-विधान में पयाप्त दिलचत्पी थी, पर इस 
सम्बन्ध में व्यापक रूप से गलत धारणाएँ तथा म्रांतियाँ फेली हुईं थीं। इसी 
तथ्य से मुझे यह पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साइन प्रात हुआ है। इस पुस्तक 
में विशेषतः उन लोगों के लिए अमरीकी शासन-विधान का वर्णन या विश्लेषण 
प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों का, विशेष॑त यी 
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अधिक अनुभव प्राप्त हैं। इस प्रकार इसमे इस 
पद्धति से मिलती-जलती वातों तथा इससे प्रतिकूल बातों का निरन्तर उल्लेख 
किया गया है | इसी बात से यह पुस्तक् अमरीकियों के लिए भी ,लाभदायत, 
हो सकती है; क्योंकि ठुलनातव्मक विवेचन से जो अंतदृष्टि ग्राप्त होती है वह 
वास्तव में उन व्यक्तियों की नहीं होती जिनका ज्ञान केवल हमारी शासन पद्धति 
के वणन तक डी सीमित है। 

इसका मुख्य विपय यह है कि अमरीकी शासन पद्धति अधिकांशत; प्रांति 
बंधों से बनी है।” ये प्रतिबंध प्रशासन विभाग अथवा कांग्रेस द्वारा किसी भी 
अधिकार का प्रयोग किये जा सकने से पूर्व उत्तरदायित्व की उस भावना को ग्रहण 
करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसका विश्वसनीय होना आवश्यक होता है। 
ये प्रतिबंध नीति अथवा निर्देशन में तब तक कोई बड़ा परिवतन भी नहीं होने 
देते, यहाँ तक कि उसे रोक भी देते हैं, जब तक इस ग्रकार का पाॉरव्तन श्स 
मिश्रित राष्ठ का निर्माण करनेवाले बड़े आथक समुदायों और क्षेत्रीं मे से प्रत्यक्‌ 
में दृष्टिगोचर नहीं हो जाता | 

मेरा विश्वास है कि अमरीकी व्यवस्था में कुल मिलाकर ये अन्तिम परिण!म 
ठोस हैं। फिर भी पाठकों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि बहुत अधिव 
अमरीकी तथा अन्य राष्टों के छात्र तथा पर्यवेघ्तक भी, जो बहुमत-शासन के लिए 
अधिक सुगम मार्ग को पसंद करते एँ, इन प्रतित्रन्धों की आलोचना करते हूं। 


झ् 


यह कोई संयोग की बात नहीं है कि इनमें से अधिकांश आलोचऊ संसदीय पद्धति 
के प्रशतक (मैं अपने को भी इसी सामान्य ओेणी में सम्मिलित करता हूँ) 
और विरोषतः ऐसे व्यक्ति होते हैं; जो अमरीकी पद्धति में दल्लीय दायित्व तथा 
अनुशासन लाने के लिए व्रिदिश अनुभत्र पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। आक्स- 
'फ़ोड विश्वविद्यालय के राजनीति-उपविभाग के अध्यक्ष और बवींस कालेज के 
विलफ्रिड हेरिसन, बरमित्रम विश्वविद्यालय के राजनीति, विज्ञन तथा इतिहास- 
विभाग के अध्यक्ष जान एच. द्वाव॒गुद तथा लेनिस्लेटिय रेफेरेन्स सर्वित्त के 
अमरीकी शासन विधान: के बरिए विशेषज्ञ दया एव्पन्री ने अनेक मूल्यवान 
तुराव दिये .हैं। उनके प्रति में सचे दिल से कृतज्ञ हूँ। जो चुटियों अभी भी 
इस पुस्तक में रह गयी हैं, उनके लिए सुझे दुख है| उन त्रुथ्यों के लिए वे 
दोषी नहीं है। अपनी सचित्र कुमारी एल्पी फेयर तथा अपनी पत्नी को भी 
ऋषशः सुन्दर ग्रतिलिपि तथा निरंतर सहायता तथा प्रोत्छाहइन के लिए में 
घब्यवाद देता. हूँ। 


वाशिंगटन, डी. सी. । का सपि 
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अवंटूबर, ९४३ गम  क 


विषय दी 
यआध्याय 


१, प्रस्तावना 
२. लिखित संदिधान 
राष्ट्र भौर राज्य 
संसद (कांग्रेस): संगठन तथा निर्वाचन 
« फंग्रेस : इसकी कार्य-प्रणाली 
, कांग्रेत की निणय-प्रणाली 
« सुख्य कार्यपारूनाधिकारी 
८ राष्ट्रपति-पद 
०५, नोकरशाही 
१०. प्रशासन पर नियंत्रण 
११. सार्वजनिक नीति के ज्रोत 
१२. आन्तराष्ट्रीय नीति के साधन 
५१३. राजनी ठिक पार्टियों 
4४, न्याय पालिका 
4 «. राज्य 
९१६. स्थानीय शासन 
१७. अमरीकी पद्धति 


9 0 न“ ८०८ ४० 


१०२ 
११७ 
१२< 
१डे० 
१४< 
पूर० 
१०५९ 
4१ ६७ 


संयुक्त रास्य अमरीका की शासन-व्यवस्था की महान्‌ स्वाभाविक क्षमता को 
समभना कोई आसान काम नहीं है। न केवल ब्रिटिश ओर दूसरे लोगों के 
लिए, जो संसदीय संस्थाओं के आदी हैं, बल्कि अमरीकियों के लिए भी यह काम 
मुश्किल है। वहुधा ऐसा देखा जाता है कि अमरीकी अपने संविधान की औप- 
घारिक धाराओं--उसमें किये गये अधिकारों के प्रथक्करण, उसकी संघीय प्रणाली 
एवं उसमें दर्णित अधिकारों से संठ॒ष्ट हो जाते हैं। इनके साथ मंत्रिमण्डल और 
दलीय प्रणाली जैसी संस्थाओं के, जिनका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं 
किया गया है, जोड़ दिये जाने पर भी यह कष्टदायक भावना बनी रहती है कि 
इसमें किसी महत्वपूण बात का अभाव है। सत्य का बहुत अधिक विपयांस किये 
बिना ही ब्रिटेन की शासन-प्रगाली का वणन अपेक्षाकृत कम शब्दों में किया जा 
सकता है। ब्रिटेन की इस प्रणाली में उत्तरदायित्व के केन्द्रीकरण के सिद्धान्त हैं। 
यह उत्तरदायित्व विशाल मतदाता मण्डल से उत्पन्न होता है; किन्तु "हाउस आफ 
कामन्स ? से बहुसंख्यक दल तक, दल से मंत्रिमण्डल तक और मंत्रिमण्डल से 
प्रधान मंत्री तक निरंतर संकुचित होता रहता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत 
एक सरकार? शासन कर सकती है, एक विरोधी दल आलोचना कर सकता है 
झौर विकल्प पेश करता है। मंत्रिमण्डल के अधीन स्थायी “नागरिक सेवा? 
(सिविल सर्विस) आधुनिक शासन-प्रगाली को आवश्यक मात्रा में निपुणता प्रदान 
करती है। इस प्रणाली में संसद ही सर्वशक्तिमान होती है। वहाँ लिखित 
संविधान के रूप में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो ब्रिटिश संसद के सर्वाधिकार 
को कम करता हो। वहाँ अवशिष्ट शासनाधिकार का कोई भी अनत्तरदायित्वपूर्ण 
प्रयोग संसदीय छानवीन के क्षेत्र से बाहर नहीं है | 

इसके विपरीत अमरीकी शासन-प्रणाली अधिक भ्रामक है। यह आसानी से 
नहीं समझ्ली जा सकती ओर इसे संक्षेप में बताना भी कठिन है। अमरीका का 
संविधान लिखित है ओर यह सर्वोच्च एवं लिखित संविधान सरकारी 
शऊायवाहियों की सदा सीमा तथा मर्यादा में रखता है। कतिपय सांविधानिक 

हे 


प्रावधान सभी प्रकार की सरकार के लिए सीमाएँ निर्धारित करते हैं। 
इसके अतिरिक्त यह प्रणाली भी संघीय प्रणाली है और कुछ घाराएँ राष्ट्रीय 
सरकार के लिए ओर कुछ धाराएँ राज्यीय सरकारों के लिए सीमाएँ निधीरित 
करती हैँ। इसके अलावा अमरीकी संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी मी हैं, जो 
राष्ट्रीय सरकार के अन्तगंत कई संस्थाओं पर नियंत्रण रखती हैं। संविधान में 
ऐसी व्यवस्था भी की गयी है कि ग्रेसिडंट और कांग्रेस के चुनाव अलग-अलग 
हों। इस अलग-अलग चुनाव से न केवल अधिकार त्रिखर गया है, बल्कि 
ऊपर से प्रतीत भी होता है कि इसके परिणामस्वरूप इन दो महान शाखाओं 
के वीच स्थायी संबष ने एक संस्था का रूप धारण कर लिया है। एक अधिक 
मूलभूत व्याख्या वह है, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार संविधान ने 
एक ख्वतंत्र कार्यपालिका सत्ता और एक स्वतंत्र विधान-मंडल की सृष्टि कर 
व्यवद्यरतः इस आवश्यकता का निर्माण किया है कि इन दोनों शाखाओं में से 
प्रत्येक को एक दूसरे के समक्ष, सांविधानिक दृष्टि से उसे समान समभते 
हुए, अपनी नीति का ओवचित्य सिद्ध करना चाहिए। दोनों शाखाओं के 
स्वतंत्र निवाचन, संधवाद ओर प्रतित्रन्धों तथा सन्दुलनों को मिलानेवाली 
इस प्रणाली ने एक ऐसी पद्धति की सृष्टि की है, जिसे किसी अधिक 
उपयुक्त नाम के अभाव में “एकम्त शासन” की संज्ञा प्रदान की जा 
सकती है। इस पद्धति में इस बात की प्रच्छून्न आवश्यकता विद्यमान है. कि 
बड़े-बड़े परिवतेनों के लिए निर्वाचकों के साधारण बहुमत का ही नहीं, अपिठ 
उनके भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन सब्र बातों के अलावा, 
अमरीका में नेतृत्व का स्थान (्षित्र) अत्यन्त अनिश्चित है। राजनीतिक दलों 
का कार्य संघ्रटन में बहुत ही मजबूत होते हुए भी नीति-विषयक मामलों में 
शिथिल और हातशील होता है। विशेषज्ञता के साथ सदा सम्बद्ध रनेवाले 
स्वाभाविक अधिद्नार नोंकरशाही, कांग्रेस के कर्मचारी-बर्ग और दबाव डालनेवाले 
निजी युरों में वेटे हुए हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय यह है कि ये विभिन्न 
तथा अत्यधिक केन्द्रीभूत तच्च ही वास्तव में एक कामचलाऊ प्रगाली का निर्माण 
करते हैं, जिन्हें कतिपय मामलों में आश्चर्यजनक रूप से समकालीन शासन की 
आवश्यक्रताओं के अनुकूल बनाया जाता है| 
ब्रिटिश नागरिक स्वभावतः अरनी संसदीय संस्थाओं के साथ समानता रखमे- 
वाली अमरोकी संस्थाओं की खोज करेंगे ओर उनकी यह सवीज बेकार भी 
सिद्ध नहीं होगी। विशेषतः भी फ्रैकलिन चजवबेल्ट के दीबकालीन राष्ट्रपतित #े 


अऋधयान 
सनम, 


प्रारम्मिक कुछ वर्षों में इस बात का प्भावोत्यादक प्रमाण मिलेगा कि संविधान 
के आपचारिक ढांचे के पीछे दोनों राष्ट्र प्रथाओं द्वास अद्भुत" रूंप . से 
मिलती-जुलती नीतियों के अन्तगत आ गये थे। राष्ट्रपति उसी 'ग्रकार - के: 
विधायक नेतृत्व का प्रयोग करते थे, जिस प्रकार के नेतृत्व की आशा ब्रिटेन 
अपने प्रधान मेत्री से करता है) वास्तव में विधि-निर्माण-विषयक महत्वपूर्ण 
प्रस्तावों में से अधिकांश प्रस्तावों का उद्गम विभागों द्वाय, जो ब्रिटिश 
मंत्रालयों के तुल्य हैं, कार्य-पालिका शाखा में हुआ। दलीय उत्तरदायित्व 
ओर अनुशासन के अन्तर्गत तथा प्रस्तावित कानूनों के पीछे दिखायी 
देने वाली अत्वधिक प्राविधिक क्षमता के अन्तगंत कांग्रेस ने अपने विधान- 
निमांग काय को छोटे-छोटे संशोधनों ओर सम्पुष्टि तक ही सीमित रखा। मह 
मेंदी का मुकाइला करने की आवश्यकता की विवशता इसका एक और कारण 
थी। हाल ही के वर्षा में यद्यपि ऐसा पाया गया है कि कांग्रेस में स्वतंत्रतापूर्वक 
काम करने की भावना फिर से उमड़ पड़ी है, तथापि अभी निश्चयपूर्वक यह 
कहना कठिन है कि प्रशासकीय अधिकारियों की अधिक अधिकार पाने की 
दीरघकालीन ग्रद्गत्ति को स्थायी रूप से रोक दिया गया। फिर भी १५ वर्ष पूर्व 
संसदीय शासन के साथ जितनी समता दिखायी देती थी, वह आज बहुत कम 
दिखायी देती है। 

यदि हम प्रारम्भ में ही अमरीकी प्रणाली के इन तत्वों के संक्षिप्त परिचय 
का कुछ विस्तार कर दें, तो हम इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ये तत्त्व 
एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी एक के 
अधिक विस्तृत विवरण के लिए अन्य तत्वों की कुछ जानकारी की इतनी ज्यादा 
जरूरत पड़ेगी कि इन सबका प्रारम्मिक पूर्ण विवरण प्रायः परम आवश्यक है। 

सबसे पहले हम लिखित संविधान में सन्निहित कानून के क्रम के सिद्धान्त 
पर प्रकाश डालेंगे। ब्रिटन में (जब्रतक कि हम शासन-संस्था के विभागीय 
आदेशों को निम्न कीटि के नहीं मानते) सारे कानूनों को बरातरी का दजो 
प्राम है। वहाँ संसद झा नवीनतम कानून पहले के किसी सी अलिखित 
लिखित कानून या अदालती व्याख्या को, जो उससे मेल न खाती हो, रद्द कर 
देता है था उसमे संशोधन कर देता है; परन्तु अमरोका मे ऐसा नहीं हो 
सकता। अमरोका के संविधान की धाराओं में कानून की एक ऐसी अ#णी है 
जिसके बारे में कानूनी दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वह एक ऐसा नियम 
हैं, जिसके अनुरूप दूसरे सभी साधारण कानून अवश्य होने चाहिए। इस उच्च 


छ 
है 


भगी के कानून में औपचारिक संशोधन एक विशेष और पर्याप्त बलवती 
प्रक्रिया द्वारा ही होता है। 

इस उच्चतर श्रेणी के 'सांविधानिक कानून ? में ऐसी व्यवस्थाएँ सम्मिलित 
हैं, जिनसे अमरीकी शासन-प्रणाली को अनेक विशिष्ठताएँ प्राप्त हुई हैं। 
सबसे पहले, इससे स्वतंत्रता का क्षेत्र निश्चित हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, 
जिसमें कोई भी सरकार कानूनी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती | स्वतंत्रता का 
क्षेत्र निश्चित करनेवाली धाराओं की यद्यपि कोई व्याख्या मीजूद नहीं है, फिर 
भी इससे उनका महत्व कम नहीं होता। आमतौर से, इन धाराओं में उन 
व्यक्तिगत अधिकारों की ऑपचारिक रूप से रक्षा करने का यथासम्भत्र प्रयास 
किया गया है जो न्यायसंगत एवं स्वतंत्र समाज की, इतिहास की दृष्टि में, 
- कसोटियों हैं--जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, धम की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत 
स्वातंत्रय, कानून के उचित आधार बिना मनमाने ढंग से सम्पत्ति से वंचित न 
किये जाने की स्वतंत्रता, अनुचित तलाशी ओर जब्ती न होने की ख्वतंत्रता। 
कुछ समय तक ऐसी धारणा थी कि व्यावसायिक अध्यवसाय भी इसी 
स्वतंत्रता के क्षेत्र में सम्मिलित है, परन्तु इस धारणा में अत्यधिक परिवत्तन कर 
दिया गया है। इस समय तो जातिगत भेदभाव ओर विध्व॑सात्मक गतिविधियों 
का सामना करने के क्षेत्र तक ही अपतित्रन्धित कानूनों के सम्बन्ध में विचार- 
विमर्श होता है। जञातिगत भेदमाव बना रहे या उसे निपिद्ध किया जाय, विध्व॑- 
सात्मक कार्यवाहियों के लिए. खतरनाक परम्पराएँ न बनने देना ओर साथ ही 
साथ जो लोग प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हों, उनके द्वारा प्रजातांत्रिक 
सुविधाओं के उपयोग को सीमित करने के लिए सरकार को अधिकार देना--ये 
सरकारी कार्यवाही के अप्रतित्रन्धित और ग्रतिबन्धित क्षेत्र हैं| 

दूसरी बात यह है कि संघीय सिद्धान्त संविधान पर आधारित है। सांविधानिक 
कानून में अनुमोदित सरकारी कार्यवाही के क्षेत्र अलग-अलग कर दिये गये हूं । 
वें तीन भागों में विभाजित हैं। एक केवल राष्ट्र के लिए, दूसरा केवल राज्यों 
के लिए और तीसरा दोनों के लिए। काननी दृष्टि से यह उस प्रगाली से त्रिलकुल 
भिन्न है, जिसके अनुसार ब्रिटेन में संसद स्थानीय प्राधिकारियों को अधिकार 
समरपंण करती है और फिर ये अधिकार जितनी आसानी से समर्पित क्रिये जाते 
हूँ, उतनी ही आसानी से ये खारिज मी हो जाते हैं। 

तीसरी बात यह है कवि संविधान राष्ट्रीय सरकार के यंत्र का निमाग कग्ता ४ । 
इसका यह अर्थ है कि संविधान प्रमुख अधिकारियों ओर संस्याओं का 
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नामोल्लेख करता है, उनके चयन के तरीके निश्चित करता है और उनके 
थपघिकारों एवं कर्तव्यों का निधारण करता है। यह व्यवस्था परस्पर विरोधी 
प्रतीत होने वाले दो सिद्धान्तों के आधार पर की गयी है। वे ये है ;--अधि- 
कारों का एथकरण (विधानमण्डलीय, प्रशासनीय तथा न्यायीन क्षेत्रों में) 
ओर म्रादाएँ तथा संदुल्नन--विशेषतः प्रशासनिक और विधान-निमात्री दोनों 
शाखाओं को ऐसे अधिकार प्रदान करना, जिन्हें दूसरों को देना अधिक तकं- 
संगत प्रतीत होता । अमरीकी शासन-प्रगाली के ये दो ऐसे सिद्धान्त हैं, जिनकी 
बहुत कड़ी आलोचना होती है ओर जिनके विभिन्न पहलुओं को समभना 
अलग्त दुरूइ है। इन्हीं की वजह से बार-बार भ्रम पैदा होता है और संघर्ष भी, 
क्योंकि इनमें एक ऐसी बात है, जो तक-संगत नहीं है। उसके परिणामस्वरूप 
गष्टपति ओर कांग्रेस के सम्बन्धों सें, व्यक्तित्वों के विषय में और बाहर की 
धय्नाओं के बारे में भी बड़ा भारी अन्तर पैदा हो गया है। संधियों करने के 
लिए जो विशेष प्रावधान हैं, उनसे तो ओर अधिक जटिलता पैदा होती है। 

यद्यपि स्वयं संविधान में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है, तथापि 
आज के हम लोगों के; समक्ष यह बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार का कानून-समृह 
संविधान है, उस प्रडार के कानून-समृद्द में एक व्याख्याता की व्यवस्था और 
मांग की गयी थी अथवा उसका फलितार्थ ऐसा था। यह काम सर्वोच्च न्यायालय 
ने अपने ऊपर ले लिया है। सरकार को क्‍या करना चाहिए या क्या नहीं करना 
चाहिए; राष्ट्र या राज्यों के लिए किस बात की अनुमति है या अनुमति नहीं 
है, कांग्रेस या राष्ट्रपति के लिए कौनसा कार्य उचित है या उचित नहीं है, इन 
बातों के सम्बन्ध में अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय माने जाते हैं। इसीलिए 
अमरीकी शासन-प्रगाली का अध्ययन करनेवाले “छात्र ' सर्वोच्च न्यायालय के 
 परामलों ! पर ध्यान देते हैं | 

इतना होते हुए भी ओपचारिक संविधान केवल आंशिक अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से ही अमरीकी प्रगाली की अधिक्रांश बातों का जनक है। इसमें 'अलिखित 
संविधान ?, इसकी परम्पराओं और प्रथाओं ने मुख्य रूप से काम किया है। 
प्रथाओं के कारण अधिकारों का प्रथक्ररण, मयादाएँ और संदुलन एक दूसरे ही 
ढचे में, जिसे हम पारस्परिक उत्तरदायित्व की स्थिति कहेंगे, टल गये हैं। यह 
एक ऐसी स्थिति है, जिसमें एक शाखा अपने अधित्वारों का जो निश्चयात्मक 
प्रयोग करती है, उसका दूमरी शाखा की दृष्टि में, जो सांविधानिक रूप से उसके 
बराबर है, उच्चित होना आवश्यक है। 


इसके बाद भी संस्थाओं के मध्य और भौगोलिक रूप से अधिकारों का 
वितरण जिस जरिल दंग से होता है, उसके परिणामस्वरूप व्यवहार में अनेक ऐसी 
प्रथाएं बन जाती हैं, जो एक साथ मिलकर “एकमत शासन” की सृष्टि 
करती हूं। इसका यह अथ है कि सावजनिक नीति में साधारण रूप से उसी 
हालत में बड़े-बड़े परिवतन होते हैँ, जब्र उनके लिए प्रत्येक मुख्य भौगोलिक 
इकाई के और प्रत्येक मुख्य आर्थिक गुट के, जिनमें राष्ट्र बंगा हआ है, ठोस 
तत्वों का समथन प्राप्त हो। इससे राष्ट्रीय धरातल पर सरकार में कट्ठरता आती 
है, लेकिन राज्यों की प्रयोग-स्व॒तंत्रता से यह कम हो जाती है। 

संविधान म॑ राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है। फिर भी राजनीतिक दल 

महान्‌ संगठनकत्ता सिद्ध हुआ है। राजनीतिक दल ही प्रशासन का गठन करता 

है। इसके अतिरिक्त यह अधिकांश विधानमण्डलों और खासकर कांग्रेस का 
संगठन करता है। विधानमण्डल और प्रशासन विभाग के सम्बन्धों को संगठित 
करने में राजनीतिक दल का काफी हाथ रहता है। पदाधिकारियों के चुनाव के 
लिए भी राजनीतिक दल मतदाताओं को संगठित करने का काम करता है। 
फिर भी, लिखित संविधान में उसका उल्लेख तक नहीं है। 

यदि ब्रिटेन के तथा दूसरे लोग, जो विभिन्न कानूनों के क्रम एवं लिखित 
संविधान के आदी नहीं है, अपने-आपसे यह प्रश्न करें कि क्‍या उनके यहां 
भी कतिपय ऐसे स्थायी सिद्धान्त और कतिपय ऐसी संस्थाएँ नहीं है, जिनमें थे 
सरलतापूवक परिवत्तेन नहीं कर सकते, तो अमरीका के लिखित संविधान के कार्य 
को वें अधिक अच्छी तरद्द सम# सकेंगे। क्या ब्रिटेन राजतंत्र-प्रणाली को छे 
देगा? क्‍या वह अपने ' कामन ला ” के बदले (कोड नेपोलियन ” अपनायेगा ! 
क्या वह इच्छापूर्वक संसद की अवधि में, राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियों को 
छोड़कर, वृद्धि करने पर सहमति प्रक्रट करेगा ! क्‍या व संसद द्वारा स्वीकृत 
ऐसे कानून को 'सांविधानिक ? मानेंगा, जित्तके द्वारा सत्तारूढ़ दल के सिया 
दसरे किसी भी दल को आम चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार नामजद करने 
की मनाही दो! यह सब क्यों नहीं होता ? यदि अमरीका के लोग इन सब बाता 
को अक्षरवद्ध करें ओर उनको असाधारण संरक्षण का आवरण देना चुद्धिमत्तापृण 
समझे, तो इसका परिणाम प्रायः वेंसा ही होगा, जेसा ब्रिटेन ऊँसे गष्ट मं होता 
है, जहां संविधानवाद और कानूत का शासन भी अधिक मूले अथ भ॑ हि 
धारा है। संरक्षणों के लिए चुनी गयी संस्थाओं म॑ अन्तर द्वा सकता ६ आर 
ब्रिटेन और अमरीका में ऐसी संत््याओं म॑ अन्तर मीजूट भा हैं। उदाइरण 
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के लिए. अमरीऊ़ा जैसे संघीय राज्य में ओपचारिक संरक्षणों के लिहाज से 
स्थानीय संस्थाओं की शक्ति अधिक हो सकती है; फिर भी प्रथाओं के 
लिए यु जराइश बनी हुई है और दोनों राष्ट्रों में प्रथाओं के कारण परिवर्तन भी 
होते हँ-ये प्रधाएँ परिवत्तेनशील युग की आवश्यक्रताओं के कारण 
वनी हैं! अमरोझी संविधान एक व्यापक टच जैसा है, जैसे कि एक विशाल 
भवन के फोलादी शहतीर। इसके विचरण हमेशा बदलते रहते हैं। इसी 
तरह बहुत-से महान्‌ तत्त्वों में भी परिवत्तन होते रहते हैं; परंतु बहुत धीरे- 
धीरे। यद्यपि सारा का सारा ढाँचा अभी भी ज्यादातर बेसा ही बना 
है जबकि अंध महासागर तट (पूर्व तटीय) स्थित कम आजादी वाले अलग- 
अलग राज्यों के समूह से यह राष्ट्र निन्‍लकर अब एक विश्वशक्ति बन गया है। 

इसके अलावा ब्रिटेन ओर अमरीका एवं अन्य सभी बड़े ओद्योगिक राष्ट्रों में 
वतमान युग की कुछ प्रक्रिया एक समान हैं। सभी को एक दूसरे की तरह 
अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं और लक्ष्य चुनने का यह काम 
नेतृत्व तथा जनता की राय का मिला-जुला परिणाम होता है। इन लक्ष्यों को 
पूरा करने के लिए तोर-तरीकों की योजना बनाने के हेतु प्रकाशन की मांग 
बढ़ती जाती है--एक ऐसा तौर-तरीका, जिसकी हलचल अधिकरांशतः आर्थ- 
व्यवस्था में निरंतर हस्तक्षेप से सरोकार रखती है। ये ही वे सामान्य 
प्रक्रियाएँ हैँ, जो समान नाम अथवा कानूनी आधार रखने वाली संस्थाओं से 
भी अधिक सरकारों के मध्य तलनाओं की कुंजी हैं। 

अपरोकी शासन-प्रगाली के सम्बन्ध में बहु प्रचारित संघर्षों, निराशाओं तथा 
ऊपर की वेतुकी बातों से किसी को भी गुमराह होकर यह समझ नहीं लेना 
चाहिए कि अमरीका के संविधान के गुण कम मह्च्च के हैं। वात्तव में दूसरे 
संविधानों की ठुलना में अमरीकी संविधान की धाराएँ, इस प्रकार के कम 
सोमाग्यपृण पहओं को अधिक स्पष्ट बना देती हैं। इसके गुणों को समभने के 
लिए बहुत ही पैनी दृष्टि की आवश्यकता है। ये अधिक यृश्म और अधिक 
अआमक हैं। दीवफालीन परिणाम दी यह बतायेंगे कि ये तत्त्व काफी व्यापक रूप से 
ओर अत्यधिक मात्रा में इसमें मोजूद हैं। यह संविधान १६० से भी अधिक 
वर्षों से चल रहा है और उसमें अधिक हेरफेर नहीं हुआ है। यह संविधान दूसरे 
सभी प्रचलित लिखित संविधानों से पुराना है। इस संविधान के अन्तर्गत 
और अंशतः इसी की वन्नद से एक मिश्र तथा अनेक जातीय अधीर जनता ने 
एक महाद्वीय का विकास किया; एक राष्ट्र का निर्माण किया ओर अपने जीवन- 
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स्तर को इतना ऊंचा उठाया कि विश्व में अत्र तत्त उतना ऊँचा जीवनस्तर ही 
कायम नहीं हो सका और अन्य किसी भी जाति की अपेक्षा उसने आम जनता 
की शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से अधिक अवसर सुलभ कराये हैं; व्यक्तित्व 
विकास परक चुनियादी एवं महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की रक्षा की है; साम्राज्यवाद 
का परित्याग किया है; मुख्य युद्धों में सफलतापूर्वक भाग लिया ४ और आज 
उसने ऐसा आन्तराट््रीय नेतृत्व ओर आन्तरोष्ट्रीय दायित्व अरृण किये ई, जिनकी 
इतिहास मे दूसरी कोई मिसाल नहीं। 


रे 
श् पे छः 


लिखित संविधान 


अमरीका का १७८९ का संविधान अपने युग की उपज था। इसके राज- 
नीतिक सिद्धान्त श्य वीं सदी के थे। इसकी धाराएँ इसके निर्माताओं के 
अनुभव की देन थीं। 

उस युग के जानकारों को मालूम है कि किस हृद तक लेकि के विचार 
सर्वमान्य हो गये थे। इसके अनुसार सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए । 
यह उस समझौते जेंसा है, जो स्वेच्छा से किया जाता है, परन्तु कुछ खास 
स्थितियों में खारिज भी हो सकता हैं। प्राकृतिक अधिकार सर्वोपरि होते हैं, 
जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, हनन नहीं। लॉके के मत में जबकि 
अधिकारों का प्थकरण एक सिद्धान्त था, मांतेखयू ने उसे अधिक स्पष्ट एं 
व्यापक बना दिया था तथा उसका परिप्कार कर दिया था और अमरीकी मांतेस्व्यू 
के तका की अत्यधिक सराहना करते थे। इसलिए जब नया संविधान बननेवाला 
था, तब स्पष्ट था कि इसका आधार तिपाया होगा यानी विधानमण्डलीय, 
प्रशासनीय एवं न्यायीन। तेरह उपनिवेश तो इससे त्रिलकुल ही परिचित थे, 
क्योंकि वहाँ शाही या स्वत्वाधिकारी गवनर, उनके स्थानीय निवाचित विधान- 
मण्डल और अदालतों की देखरेख में इंग्लैण्ड के सामान्य कानूम थे) ऋंतिकारी 
युद्ध के समय अथवा उसके बाद निर्मित होनेवाले राज्याय संविधानों की भी, कम 
से कम शब्दावली की दृष्टि से, यही विशिष्टता थी, यत्रपि ये संविधान सामान्यतः 
ओऔपनिवेशिक युगो के विदेशी गवनेरों के पिरुद्ध प्रतिक्रिया को प्रतित्रिभ्चित 
करते थे। उन्होंने यह कारय अपने विधानमंडलों की सर्वोच्च बनाकर किया और 
इसके परिणामस्वरूप जो अतिशयताएँ हुई, उन्होंने १८७८७ के सम्मेलन के 
लिए एक प्रत्यक्ष सीख का काम दिया। इसके अतिरिक्त इन राज्यीय संविधानों 
में से बहुत से संविधानों में (अधिकार घोषणापत्र” थे और कई राज्योने तो 
संघीय संविधान की पुष्टि करने से तव तक इनकार कर दिया, जब तक उन्हें यह 
आश्वासन नहीं मिल गया कि मृल प्रारूप में संशोधन कर, उसमें इस प्रद्मर के 
औपचारिक संरक्षणों का समावेश किया जायगा। 
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सिद्धान्त के साथ प्रचलित प्रथा का संयोग हुआ और ऐसा प्रतीत होता है 
कि दो सदनों की प्रथा को ग्रहण कर लिया गया, यद्यपि कतिपय राज्यों में एक 
ही सदनवाले विधानमंडल थे। दो सदनों की प्रणाली स्वीकार करने से यह 
लाभ जरूर हुआ कि कुछ बातों को समभोतावादी तरीकों से अपनाने का 
स्वाभाविक एवं लाभप्रद रास्ता निकल आया। 

बैसे ही अनेक अत्यन्त व्यावहारिक सुविधाएँ भी इसमें सोच कर जोड़ दी गर्यी, 
जिनका उद्देश्य यह था कि अमरीका वास्तव में एक राष्ट्र बने, न कि।ढीला. गणराज्य | 
सर्वप्रथम इस शिशु राष्ट्र का शासन तथाकथित “गणराज्य - के :अनुच्छेदपन्न;. पे 
के अन्तगत चलता था। यह “अनुच्छेद पत्र! एक अव्यवस्थित, अमिलेख 
था, जिसकी सम्पुष्टि १७८१ में हुई। मुख्यतः इसने “कांटिनेंदल: कंग्रेस ' 
(महादेशीय संसद) की रचना की, जिसे शासन के अत्यन्तः सीमित ,अधिकार 
प्रदान किये गये। इसके सदस्य एक तरह से राज्यीय सरकारों: द्वारा: चुने: गये 
दूत मात्र थे और उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं -होता- था; १७८० “के 
मध्य में १३ राज्यों और उनकी कांटिनेंटल कांग्रेस की अँखें महासंत्र -की 
स्वाभाविक समस्याओं की ओर खुलीं। इस कांग्रेस को जो अल्य सत्ता प्राप्त 
थी, उसका प्रयोग करने के लिए मी उसे सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। उसे 
स्वतंत्र रूप से कर लगाने का अधिकार नहीं था और बह राज्यों के नाम पर कूते 
गये अनुदानों पर अपने राजस्व के लिए निर्भर थी। इनमें से कुछ राज्यों 
पर बहुत ही ज्यादा रकम बकाया हो गयी थी। कागजी मुद्रा चला कर इसने 
अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश की, परन्तु उस मुद्रा का मूल्य शीमता- 
पूर्वक खत्म हो गया। बहुत-से राज्यों के दिवालिया बनने की नौत्रत भा ही 
गयी थी, हालांकि अन्य राज्यों की स्थिति काफी अच्छी थी और वे राष्ट्रीय का 
का अपना हिस्सा देने को तैयार थे। चूँकि राज्यों ने एक दूसरे के विदद्ध 
तय्कर एवं अन्य प्रतित्रंध लगा दिये थे, इसलिए राज्यों के बीच व्यापार तथा 
वाणिज्य को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता था, हालाँकि अभेतेत्र कुल 
मिला कर प्रगति ही कर रह्य था। विदेशों में मी प्रतिष्ठा कुछ खास नहीं थी। 
मुद्रास्फीति और अन्य प्रकार के उग्रतावाद सम्पत्ति के लिए खतरे के समान 
थे, क्योंकि ऋऋगों के भुगतान से इनकार कर दिया जाता था या क्रंग रद्द केर 
दिये जाते थे। महासंत्र की कल्पना के समर्थकों, जो साधारण सुधारों के बाद 
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वर्तमान ढाँचे के अन्तर्गत काम करना चाहते थे और 'राष्ट्रवादियों” के बौच, 
जो आमूल परिवत्तेन के समाधान के लिए प्रयत्नशील थे, तीत्र मतभेद था। 
यह सारी स्थिति किसी भी तरह से अधिक खराब नहीं थी, किन्ठु मतभेद की 
रेखाएँ खिंच ही गयी थीं। 

ऐसी पृष्ठभूमि में वर्जानियरा राज्य के नेतृशव में कतिपय राज्यों के प्रतिनिधियों 
की एक ब्ठक एज्रापोलिस में हुई, जिप्तमें कतिपय वाणिज्य-सममभौते किये गये। 
तदनंतर उन्होने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि “ महामंबीय अनुच्छेद 
पत्र” में कीन-से संशोधन बांछुनीय हैं, १७८७ में फिलडिल्‍्फिया में एक 
सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कांटिनेंटल कांग्रेस (महादेशीय संसद) 
को प्रेरित किया । 

अब स्वतंत्रता के घोषणापत्र के उद्रतावाद को दवा दिया गया ओर 
फिलाडेह्फिया के सम्मेलन की व्याख्या सम्पत्ति के 'लिए विवेकहीन लोकप्रिय 
प्रजातंत्रों द्वारा उत्पन्न संकट के विरुद्ध कुलीनतंत्र एवं सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान 
करने के उद्देश्य से एकन्र हुए सम्पत्ति-रवामियों के एक सम्मेलन के रूप 
में की गयी है। यह सच है कि यह सम्मेलन ऐसा ही था, परन्तु यह इससे भी 
अधिक महत््वपूण था। इसके सदस्यों में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं थी, जो 
शक्तिशाली और मह्यन्‌ राष्ठ का निर्माण करना चाहते थे तथा जिन्होंने उस 
दिशा में निरंतर प्रयत्न भी किये | 

यद्यपि सम्मेलन में उन राजनीतिक सिद्धान्तों के बारे में, जिनका पालन 
करना था तथा उन उद्देश्यों के बारे में भी, जिन्हें प्राप्त करना था, काफी हृद 
तक सामान्य एवं प्रच्छुन्न मतेक्य हो गया था तथापि शीघ्र ही सम्मेलन में छोटे 
ओऔर बड़े राज्यों के मध्य में एक बड़ी फ़ूट पड़ गयी, जो अत्यन्त व्यावह्गरिक थी। 
सफलता अथवा विफलता इस संघर्ष की समाप्ति पर निभर करती थी। इसके 
फलस्वरूप जो समभीता हुआ, उसके प्रमुख तत्त्वों मं से एक ही तत्त्व ऐसा 
है, जिसमें आज भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। इसका सम्दन्ध 
पतिनिधि सभा ओर सीनेट के गठन से है। उस समझते के अन्तर्गत प्रतिनिधि 
सभा (लोक-सभा) का निर्माण जनसंख्या के आधार पर जार सीनेट (संज्य- 
सभा) का गिर्माण प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधियों को लेकर किया जाने दाला था। 

नये संविधान की पुष्टि राज्यों के सम्भवतः “ईप्पाट! विधान मण्ब्लों द्वाग 
नहीं, बल्कि इस काम के लिए बुलाये जाने वाले राज्यीय सम्मेलनो हाय होनी 
थी। नो राज्यों द्वारा संविधान की पृष्टि हो जाने पर बह लागू होने बाला था। 
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उशोधन करने का काम बहुत ही कठिन बना दिया गया। संशोधन-सम्बन्धी 
अनुच्छेद का उद्धरण यहाँ हम प्रस्तुत करते ई ;--- 

“४ जब कभी दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्य संविधान में संशोधन करना 
आवश्यक सममेंगे, तब कांग्रेस इस संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव प्रस्तुत 
करेंगी अथवा अनेक राज्यों म॑ से दो तिद्दाई राज्यों के विधान-मंड्लों की 
प्राथनापर संशोधरनों का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए एक सम्मेलन का 
आयोजन करेगी। जब अनेक राज्यों म॑ं तीन चीथाई राज्यों के विधान-मण्डलों 
अथवा तीन चोथाई राज्यों म॑ भायोजित सम्मेलनों द्वार इन संशोधनों की पुष्टि 
हो जाय, क्योकि कांग्रेस पृष्टीकरण के लिए इनमें से एक या दूसरी पद्धति का 
प्रस्ताव कर सकती है, तब ये संशोधन समस्त कार्यों और उद्देश्यों के लिए इस 
संविधान के अंग के रूप में वेध होंगे।”? 

केवल एक अपवाद। को छोड़कर, अब तक संशोधन के लिए जो पद्धति 
अपनायी गयी है, वह यह है कि कांग्रेस दो तिहाई मत से यह कार्यवाही केरती 
है ओर प्रस्तावित संशोधनों की राज्यीय विधान मण्डलों के समक्ष प्रस्तुत करती 
है। इस लिए इसे संशोधन की सामान्य पद्धति कहा जा सकता है। 

अग्तक जो कुछ बताया गया है, उसके अतिरिक्त संविधान में ऐसे प्रावधान 
भी हैं, जिनके अनुसार सा्वजनिऋ कानूनों को मान्यता देने, अपराधी को लोटाने 
तथा भगोड़े गुलामों जैसे विषयों में अन्तरराज्यीय पारत्परिक भावना और सहयोग 
आवश्यक है। इसके अलावा नये राज्यों के प्रवेश और पहले के शासन के 
कणों को मान्य करने से सम्बन्धित प्रावधान भी उसमें सम्मिलित हैं। 

संविधान के सम्बन्ध में इतिहास ने क्या किया है? 

संविधान के रूप में समब ने बहुत कम परिवर्तन किये हैं। इसकी धाराओं के 
चार पंचम भाग में कोई ओपचारिक परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी, सरकार के 
अधिकांश भाग के स्वर ओर स्वरूप में धीरे-धीरे, परन्तु निर्णायक्ष राजनीतिक 
विकास हुआ। यह विकास परम्परायों, रूढ़ियों, अगलती निर्णयों एवं कुछ 
भओोपचारिक संशोधनों से ही हुआ। इनमें से अहुत-सी द्ातों एवं परिवर्तनों पर 
हम अगले अब्यायों में अच्छी तरद् से प्रशश डालेंगे, परन्तु इन अध्यायों में 
कुछ बातें अधिक सामान्य रुप में ही सर्वोत्तम रीति से बतावी जा सकती हैं। 

संविधान के मृल रूप म॑ कार्यालिका-शाखा के संगठन का निम्माग 
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करनेदाली सत्ता की स्थिति के सरबन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। ब्रिटेन में 
इसे मेत्रिमंडल का कारउक्षेत्र माना गया ह। अमरीका में पहले ही यह परम्परा 
बदन गयी थी कि यह सत्ता छांग्रेस के हाथी में ६। पा 
संदिधान इस सम्बन्ध से भी मौन था कि कौन-सी संस्था इस पहुनय..पर 
निणय कर सकती ह॑ कि प्रशासन विभाग अथवा संसद (कांग्रेस) था क्रिसी 
राज्य का अमुझ काद सवेधानिक है अथवा नहीं अर्थात्‌ संविधान के किसी 
अनुच्छेद के विपरीत £ अथवा नहीं। सम्मेलन के कतिपय प्रतिनिधियों के 
लेखों एवं विचारों के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया है कि सम्मेलन की 
धारणा थी कि यह अधिकार निःसंदेह सर्वोच्च न्यायालय का है। जो वुछ्ठु भी 
हो, £८०३ में मेखरी दगाम सेडिसन के मामले में सर्वाश्व न्यायालय ने उस 
अधिकार पर दिशप दल (दिया और यद्रपि कुछु वर्षा तक अन्यान्यों के अतिरिक्त 
स्वयं राष्ट्रपति जेकसन ने उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, तथापि आज यह 
पक्के तार से माना जा सकता है दिए यह बात सांविधानिक रूदि बन गयी है। 
अमरीका के नागरिक आज जिस प्रकार अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, वह 
अमरीका के संस्थापकों की नजरों में बिलकुल नयी बात होगी। संविधान ने 
प्रत्येक राज्यीय विधान-मंट्ल का गशण्यों दे। सीनेटरों एवं प्रतिनिधियों की संख्ण 
के आधार पर 'निद्वाचकों” की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक तरीका हूँट 
निशलने का उत्तरदायित्व पदान किया था। इन निवाचकों को दो व्यक्तियों के 
लिए मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था, लिनमे से कमसे दाम एक 
व्यत्ति स्वये उनके राज्य का निवासी न तो | तल्श्चात्‌ झतों को गणना के लिए 
संघीय सरदार की राजवानी में भेज दिया जाता था। उन दोनों में से जिस 
व्यक्ति को नियाचओं दा बहमतव मिलता था, उसे राष्ट्रपति के रूप से नामहझ 
किया जाता था। इसके थगद जिसे दम मत प्राप्त हुए हों, उसे उपराप्रणति बना 
दिया जाता था। ऐसे चनाव में यदि किसी भी व्यक्ति को दहमत प्राप्त नहीं 
होता श, तो दास जाए रिग्रेजेंटटिव (प्राविनधि सभा) वी राज्यों के क्रम से 
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मतदान करके एवं बटपत से सइसे ज्यादा मत ग्राप्त दरने दाले ५ व्यक्तियों 
मे से राप्यति का चनाद दरना होता शा। (८०४ में संविधान में एछ 


ओपचारिक संशोधन किया दया, डिसके लन्‍ुसार उपरार्ति के चुनाव 
पट 
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लिए निद्याचदा व्य अजय से मतदान दरन दी व्यदस्था की गयी जोर णदि 
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गयी थी। जान छिंसी अदाम्स नामक एक राष्ट्रपति इसी प्रकार चुने गये थे 
हालाके वास्तव से सब से ज्यादा निवांचक मत जेंकसन की मिले थे। राष्ट्रपति 
की मृच्यु के पश्चात्‌ बहुत-से उपराष्रपति राष्ट्रपति भी बन गये थे | 
इसके अलावा संविधान म॑ राजनीतिक दलों के विकास, नामजदगी के लिए 
होनेवाले उनके सम्मेलनों, चुनाव के पहले होने वाले प्रचार-अमियानों, विशेष 
व्यक्ति को मत देने सम्बन्धी अग्रिम वचन इत्यादि बातों को स्थान प्राप्त नहीं 
है; परन्ठ ये सत्र बातें रूढियों और संविधान के अन्तर्गत बनाये गये राज्यीय 
तथा संघीय कानूनों पर ही आधारित हैं। 
अमरीका के संविधान के अन्य भी बड़े-बड़े पहलू हैं, जैसे कि प्रशासन 
विभाग के कथित “निहित? अधिकारों का विस्तार कर संविधान की कमी को पूरा 
करना; राज्यों के मूल्य पर राष्ट्र की अभिव्नद्धि तथा. अभ्युत्यान, विधानमण्डल 
आर प्रशासन विभाग के बहरंगी सम्बन्ध इत्यादि, परन्तु इन पर बाद के अध्यायां 
में अच्छी तरह से विचार किया गया है। 
यहां दो दूसरी सांविधानिक प्रज्नत्तियों पर भी संक्षेप मे विचार व्यक्त 
करना चहुत ही जरूरी हैं। विगत सवा शतादव्दियों में ब्रिटेन के इतिहास 
में मताबिकार का जो विस्तार और परिप्कार हुआ, वही अमरीका में भी 
हुआ, यद्यपि अमरोका में यह सब्र कुछ बहुत पहले ही हो गया था। 
वास्तव में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में मतदान की 
योग्यता निश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान ने राज्यीय विधान मण्डलों को 
सोप दी थी; लेकिन इसके साथ यह शर्त थी कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों 
के चुनाव राज्य विधानमेडलों की अधिकांश विभिन्न शाखाओं के लिए होने 
वाले चुनाव की तरह ही होंगे। इसके अतिरिक्त सीनेट के सदस्यों का भी 
चुनाव राज्यीय विधानमण्डलों को ही करना था। राष्ट्रपति पद्‌ के निवाचक 
राज्यीय विधान मण्डल के निर्देश के अनुसार चुने जाते थे। १८७९ तक 
भी मताधिकार के लिए सम्पत्ति विषयक योग्यताएं सामान्य थीं। इसी कारण 
मतदान के अधिकारी एवं योग्य गोरे पुरुष मतदाताओं की संख्या बहुत दी कम 
थी। फिर भी, १८५० तक गोरे वयस्क पुरुषों को मताधिकार की जाबदाद 
विपयक योग्यता से छूट मिल गयी थी। ग्रहयुद्ध के बाद संविधान में जो 
संशोधन किये गये, उनके फलत्वरूप हृव्शियों को मी मतदान के ऐसे ही 
अधिकार दिये गये, द्वालोंकि इसके साथ आने वाली अतिशवताओं आर 
अन्तर्निहित आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से एसी ग्राताक्रवाएं पदा हुई कि 
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१९०० तक दक्षिण में शक्षणिक कर अदायगी और अम्य योग्यताओं सम्बन्धी 
प्रतित्रंधघ लग जाने के कारण अधिकांश हृब्शी मताधिकार से वंचित हो गये | 

पिछले २० था ३० वर्षा में यह प्रवृत्ति काफी पलट गयी है और आज 
दक्षिणी हृव्शियों के विभिन्न तथा बहुधा काफी वगे मतदान करते है। १८६९ 
में व्योमिंग में राज्यव्यापी रूप से महिलाओं के मताबिकार का श्रीगणेश हुआ था, 
हालाकि बीसवीं सदी तक इस दिशा म॑ कुछ खास प्रगति नहीं हुई। तत्पश्चात्‌ 
यह द्रत गति से बदा ओर १९२० में संविधान में हुए उन्नीसवईवें संशोधन के 
अन्तर्गत राष्ट्व्यापी बना दिया गया। केवल जाजिया ही ऐसा राज्य है, जिसने 
मताधिकार की आयु कम करके १८ वर्ष निश्चित की) १९१२ में सत्रहर्व 
संशोधन द्वारा राज्यीय विधान मण्डलों को सीनेटरों के चुनाव की जिम्मेदारी से 
मुक्त कर दिया गया और यह काम मतदाताओं की सौंपा गया। 

ब्रिव्न की तरह अमरीका ने भी १९ वीं सदी के उत्तराद्ध में सरकार को 
आर्थिक और सामाजिक कार्य सौंपा, किन्तु सीमित रूप में ही। इस बारे में 
संविधान में मूलतः जो अधिकार प्रदान किया गया था, वह अन्ततोगत्वा इस 
दिशा म॑ क्रांति लाने के लिए पयात सिद्ध हुआ; परन्तु जहा तक सरकारी 
कायक्षेत्र का सम्बन्ध ह, २०वीं सर्दी के प्रारम्भ के आसपास राज्यों और राष्ट्र, दोनों 
में न्यायिक व्याख्या का कानून-निरमाण के उद्देश्य से बहुत पीछे रहना प्रारम्भ हो 
गया था। विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय ने १८६४ के बाद मध्य की दशाब्दियों 
में उदारवा३ के बुछ्ल प्रमाणों को देखकर “ वाणिज्य धाराओों ? की व्याख्या सें 
और पांचवें तथा चोदहवें संशोधनों में, जिनमें यह कहा गया था कि ' विना 
उचित कानूनी प्रक्रिया के ? किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं 
किया जायगा, अपने परवर्ती, अधिक अनुदार आध्िक सिद्धान्त को समाविष्ट कर 
दिया। इस तरह इसने राज्याय विधान मण्डलो के बहुत-से कानून अवैध 
कर दिये, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय के कानून और ज्यादा सख्त नज 
आने लगे। यार के अधिकार सीमित हो गये। इसके अलावा विदेशी राष्टरों के 
साथ ओर कई राज्यों के बीच वाणिज्य को नियमित करने के बारे में 
कांग्रेस के अधिकार का बहुत ही सेकीण अर्थ लगाया गया ओर 
कांग्रेस ने इसे नियमित करने के लिए जो प्रयास किया, वह बहुत हृद तक 
कुण्ठित हो गदया। परन्‍्दु बात यहाँ खत्म नहीं हुई। नियमन से सुक्त अर्थात 
स्वच्छुंद निजी अध्यवसाय की बुगश्यों के बारे में अधिक सतकंता पद्य हुई 
ओर सामाजिक सदविवेक का भी आविभाव हआ। केवल राष्ट्रपति, संसद 


हा 


(कांग्रेस) और राज्य ही नहीं, वल्कि सर्वोच्च न्यायालय भी उपर्युक्त दो बातों से 
वश में आ गये। थियोडर रूजवेल्ट ओर विल्सन के शासनकाल में सरकारी 
कार्यवाहियों के क्षेत्र 'में जो धीरे-धीरे वृद्धि होती जा रही थी, उसने १९३० में 
मंदी को विकट समस्याओं के समय विराट रूप धारण कर लिया था। वेतन, 
वीमा, मूल्य ओर यहाँ तक कि अन्तरराज्यीय व्यापार पर दूर से “प्रभाव ? डालने 
वाले सारे व्यापार का नियमन अब स्पष्ट रूप से संधीय सरकार के अधिकार क्षेत्र 
में आ गया। राज्यों ने भी ऐसा पाया कि वे भी अदालती बेड़ियों से मुक्त हो 
गये। यदि ब्रिटेन की तरह अमरीका ने राष्ट्रीकरण और “कब्यागकारी राज्य? 
की दिशा में अग्रतर होना ठीक नहीं समझा, तो इसमें सांविधानिक नहीं, बल्कि 
राजनीतिक वाधा थी। यह वाधा संयुक्त राज्य अमरीका के दोनों बढ़े राजनीतिक 
दलों के वर्तमान अर्थव्यवस्था से अधिक संतुष्ट होने के कारण उत्पन्न हुई। 

यह संविधान, जिसे बहुत-से लेखकों ने एक अनमनीय संविधान बताया है, 
व्यवहार में आश्चयंजनक रूप से लचीला सिद्ध हुआ है। इसने अपनी न्टियों 
को दूर करने तथा अपने व्यापक सामान्य प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करने की 
क्षमता दिखायी हे। पहले दस संशोधनों के बाद, जो मूल संविधान के ही 
अमिन्न अंग थे, इसमें केवल १२ औपचारिक संशोधन हुए हैं। इन १२ 
में से दो संशोधन (शराबत्रन्दी विषयक) ऐसे हूँ, जिन्होंने वस्तुतः एक दूसरे 
को रद्द कर दिया। ठुलनात्मक दृष्टि से अन्य दो संशोधन भी बहुत ही 
मामूली थे। एक प्रमुख संशोधन का सम्बन्ध सीनेटरों के लोकप्रिय चुनाव 
से था। दो संशोधनों से मताधिकार में व्यापक विस्तार हुआ। एक अन्य 
संशोधन द्वारा संघीय आयकर लगाने का अधिकार प्रात हुआ। एक अन्य 
संशोधन के अन्तर्गत पहले किये गये गलामों के उद्धार को सांविधानिक 
स्थिति प्रदान की गयी। हमने चोदहवें संशोधन की उचित यक्रिया ? की धारा 
के भारी प्रभाव की (जो बहुत कुछ अप्रत्याशित थी) और राष्ट्रपति के 
चुनाव की पद्धति में परिवर्तन-करनेवाले एक संशोधन की चचो की है। सबसे 
हाल में २२ वो संशोधन किया गया; जिसके अन्तर्गत यह प्रतित्रंध लगाया 
गया है कि-राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। 

अदालतों की व्याख्याएं उदार होने के कारण तथा आवश्यकता बताने पर युग की 
आवश्यक्षता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए न हिचकिचानेदाली संसद 
(कांग्रेस ) की वजह से सामान्य रूप से आवश्यक अतिरिक्त लचीलापन भी आा 





न्‍् यों ओर र संझूठों का सामना किस प्रकार किया गया, - 
जाता हैं। आवश्यकता र संकर्ण का सामनो किस प्रकार किया गयों, 


जल 
छः च्े 


इसकी चची बाद में की जायगी। ऐतिहासिक रूप से ये आवश्यकताएँ क्या थीं, 
ये संकट क्‍या थे, इसका संक्षित वर्णन आवश्यक जान पड़ता है| 

पहली कसोदी तो यह थी कि क्या अमरीका वास्तव में एक राष्ट्र वन पायेगा 
ओर यदि बना, तो क्या यह राष्ट्र कायम रहेगा! यह संकट सबसे पहला और 
सचसे बड़ा था ओर आखिर म॑ उसकी सांविधानिक अस्प्रताओं तथा उसमे 
निहित आर्थिक ओर सामाजिक विरोधों को दूर करने के लिए गशहयुद्ध की 
आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम अत्यन्त दुःखद हुए। दूसरी करत्तोटी मी 
राजनीतिक स्वरूप की ही थी और वह यह थी कि संसद (कांग्रे) और 
खासकर प्रशासन बिमाग के अधिकार संकट काल में लचीले एवं विकास की 
आवश्यकताओं के अनुसार विकास की क्षमता रखते हैं या नहीं। जो राष्ट्रपति 
सख्त होते थे, वे संकट पेदा हो जाने पर अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग कर 
राष्ट्र को पयांत्त नेतृत्व प्रदान करते थे। तीसरी कसाटी आर्थिक थी। वह यह थी 
कि राष्ट्र सार्वजनिक हित के लिए अपने उद्योगों और श्रमिक वर्ग को अनुशासनवद्ध 
कर सकता है या नहीं? संविधान की दाणिज्य-सम्बन्धी धारा के अधे में विस्तार 
करने की कहानी बहुत लम्बी है, लेकिन वह्दी कहानी पूरे सफल प्रयासों की 
दहानी हैं। चोथी कसोटी का सम्बन्ध प्रशासन से था ओर वह यह थी कि क्‍या 
सरकार की बहुविस्तृत गतिविधियों का संचालन वुशलतापूर्वक हो सकता है! 
स्वतंत्र रूप से चुने गये राष्ट्रपति ने यह तो टिखा ही दिया कि उस सिलसिले में 
वह आधुनिक सरकारों के सबसे ज्यादा दक्ष यंत्रों मे से एक है। पांचवीं कसोटी 
थी नतिकता की। दया सरकार रूपी माध्यम सें नयी सामाजिक चेतमा को 
पयाप्त मानदीय अभिव्यक्ति मिल सवती ६? शिक्षा, सामाजिक सेदाएँं ठ 
जातिगत भदभाव का वीरे-चीरे उन्मूलन, ये बातें ऐसे सांविधानिक टाचे की 
परिचायिक हैं, जो निवाचकों की इच्छाओों की पति मे बाधक बन ही नहीं 
सका। अन्तिम ढसोटी आन्तराष्ट्रीय थी। संविधान के अनुसार अमरीका राज- 
नीतिक साम्राज्यवाद के पथ पर अग्रसर भी हआ और उस पथ से हट भी गया | 
द्वितीय विश्व युद्ध क दारान ने सार इसक पश्चात्‌ उसने उसे गलातवयथां का दर 
किया, जो उसने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की थीं। इसके अलावा उसने अद्धतपूर्व 
पमाने पर आन्तराष्ट्रीय चिम्मेदारियोँ भी लीं। 

इन समस्त परिवतनों म॑ सदाद्य न्यायालय का काय ऐसा रहा एऐ, जे 
अत्यन्त स्पष्ट रूपसे घ्रोश्यग्य नहीं है। हाल के न्य | दा काम आंपचारद 
संशाधन की अधिक उीगी मति वाली झोर अंधिद पंदंद न््मदः प्रफ्या पर 
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(कांग्रेस) और राज्य ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय भी उपर्युक्त दो बातों से 
वश में आ गये। थियोडर रूजवेल्ट और विल्सन के शासनकाल में सरकारी 
कार्यवाहियों के क्षेत्र 'में जो धीरे-धीरे इद्धि होती जा रही थी, उसने १९३० में 
मंदी की विकेट समस्याओं के समय विराट रूप धारण कर लिया था। वेतन, 
बीमा, मूल्य ओर यहाँ तक कि अन्तरराज्यीय व्यापार पर दूर से “प्रभाव” डालने 
बाले सारे व्यापार का नियमन अब स्पष्ट रूप से संधीय सरकार के अधिकार क्षेत्र 
में आ गया। राज्यों ने भी ऐसा पाया कि वे भी अदालती बेड़ियों से मुक्त हो 
गये। यदि ब्रिटेन की तरह अमरीका ने राष्ट्रीकरण और “कल्याणकारी राज्य? 
की दिशा में अग्रसर होना ठीक नहीं समझ्का, तो इसमें सांविधानिक नहीं, बल्कि 
राजनीतिक बाघा थी। यह वाधा संयुक्त राज्य अमरीका के दोनों बढ़े राजनीतिक 
दलों के वतमान अथव्यवस्था से अधिक संत॒ष्ट होने के कारण उत्पन्न हुई। 

यह संविधान, जिसे बहुत-से लेखकों ने एक अनमनीय संविधान बताया है, 
व्यवहार में आश्चर्यजनक रूप से लचीला सिद्ध हुआ है। इसने अपनी त्रुटियों 
को दूर करने तथा अपने व्यापक सामान्य प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करने की 
क्षमता दिखायी है। पहले दस संशोधनों के बाद, जो मृल संविधान के ही 
अभिन्न अंग थे, इसमें केवल १२ औपचारिक संशोधन हुए हैं। इन १२ 
में से दो संशोधन (शराबब्रन्दी विषयक) ऐसे हूँ, जिन्होंने वस्तुतः एक दूसरे 
को रद्द कर दिया। ठुलनात्मक दृष्टि से अन्य दो संशोधन भी बहुत ही 
मामूली थे। एक प्रमुख संशोधन का सम्बन्ध सीनेटरों के लोकप्रिय चुनाव 
से था। दो संशोधनों से मताधिकार में व्यापक विस्तार हुआ। एक अन्य 
संशोधन द्वारा संघीय आयकर लगाने का अधिकार ग्रात्त हुआ। एक अन्य 
संशोधन के अन्तर्गत पहले किये गये गुलामों के उद्धार को सांविधानिक 
स्थिति प्रदान की गयी। हमने चोदहवें संशोधन की “उचित प्रक्रिया? की धारा 
के भारी प्रभाव की (जो बहुत कुछ अप्रत्याशित थी) और राष्ट्रति के 
सुनाव की पद्धति में परिवर्तन-करनेवाले एक संशोधन की चर्चा की है। सबसे 
हाल भें-२२ वा संशोधन किया गया, जिसके अन्तर्गत यह प्रतिबंध लगाया 
गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। 
अदालतों की व्याख्याएँ उदार होने के कारंग तथा आवश्यकता बताने पर युग की 
आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए न द्िचकिचानेवाली संसद 
(कांग्रेस ) की वजह से सामान्य रुप से आवश्यक अतिरिक्त लचीलापन मी आ 
जाता है। आवश्यकृताओं और संकटों का सामना किस प्रकार किया गया,: 


/ 
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इसकी चचो बाद में की जायगी। ऐतिहासिक रूप से ये आवश्यकताएँ क्या थीं, 
ये संकट कया थे, इसका संक्षित वर्णेव आवश्यक जान पड़ता है। 

पहली कसोटी तो यह थी कि क्या अमरीका वास्तव में एक राष्ट्र बन पायेगा 
और यदि बना, तो क्या यह राष्ट्र कायम रहेगा! यह संकट सबसे पहला और 
सबसे बड़ा था और आखिर में उसकी सांविधानिक अस्पष्टताओं तथा उससें 
निहित आर्थिक और सामाजिक विरोधों को दूर करने के लिए शहयुद्ध की 
आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम अत्यन्त दुःखद हुए। दूसरी कतोटी मी 
राजनीतिक त्वरूए की ही थी ओर वह यह थी कि संसद (कांग्रेस) और 
खासकर प्रशासन विभाग के अधिकार संकट काल में लचीले एवं विकास की 
आवश्यकताओं के अनुसार विकास की क्षमता रखते हैं या नहीं। जो राष्ट्रपति 
सख्त होते थे, वे संकट पैदा हो जाने पर अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग कर 
राष्ट्र को पर्यात नेतृत्व प्रदान करते थे। तीसरी कसाटी आर्थिक थी। वह यह थी 
कि राष्ट्र सावंजनिक हित के लिए अपने उद्योगों और श्रमिक वर्ग को अनुशासनवद्ध 
कर सकता है या नहीं? संविधान की वाणिज्य-सम्बन्धी धारा के अथ में विस्तार 
करने की कहानी वहुत लम्बी है, लेकिन वही कहानी पूरे सफल प्रयासों की 
कहानी है। चौथी कसोटी का सम्बन्ध प्रशासन से था ओर बह यह थी कि क्या 
सरकार की बहुविस्तृत गतिविधियों का संचालन चुशलताएवेंक हो सकता है! 
स्वतंत्र रूप से चुने गये राष्ट्रपति ने यह तो दिखा ही दिया कि उस सिलसिले में 
वह आधुनिक सरकारों के सद्नसे ज्यादा दक्ष यंत्रों में से एक है। पांचवीं कसोटी 
थी नेतिकता की) क्या सरकार रूपी माध्यम में नयी सामाजिक चेतना को 
पर्याप्त मानवीय अभिव्यक्ति मिल सकती है! शिक्षा, सामाजिक सेवाएँ तथा 
जातिगत भेदभाव का धीरे-धीरे उन्मूलन, ये वातें ऐसे सांविधानिक ढाँचे की 
परिचायिक हैं, जो निवांचकों की इच्छाओं की पृर्ति में बाधक बन ही नहीं 
सका! अन्तिम कसौटी आन्तराष्ट्रीय थी। संविधान के अनुसार अमरीका राज- 
नीतिक साम्राज्यवाद के पथ पर अग्रसर भी हुआ और उस पथ से हट भी गया। 
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में और उसके पश्चात्‌ उसने उन गल्लतियों को दूर 
किया, जो उसने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की थीं। इसके अलावा उसने अभृतपूर्व 
पमाने पर आन्तरांट्रीय जिम्मेदारियों भी लीं। 

इन समस्त परिवतंनों में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य ऐसा रहा है, जो 
अत्यन्त स्प्ट रूपसे बोधगम्य नहीं है। हाल के न्याबालयों का काम औपचारिक 
संशोधन की अधिक धीमी गति बाली ओर अधिक संदेहात्मक प्रक्रिया पर 
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बल देने की अपेक्षा संविधान में यह देखने तक ही सीमित है कि 
पर्याप्त राष्ट्रीवा के लिए कौन-कौन-से अधिकार स्पष्ट रूप से जरूरी हैं। 
अल्पकालिक भक ओर दीघकालिक प्रद्त्ति का अन्तर समझते हुए यदि 
अध्ययन किया जाय, तो यह पता चलेगा कि अमरीकी शासन-व्यवध्या में ओर 
विशेषकर हाल की दरशाब्दियों म॑ न्यायालयों का योगदान सर्वोत्तम प्रकार के 
सांविधानिकताबाद में बहुत बड़ा तत्त्व रहा है। 
सांविधानिक कानून में कुछ ऐसे निश्चित मुद्दे भी हैं, जिनको सरलतापूवक 
परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। जिन मुद्दों को अदालतों ने मुस्तेदी 
के साथ बरकरार रखा हैं, उनमें मुख्य मुद्दे हैँ कानून का शासन, नागरिक 
स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और संसद (कांग्रेस) द्वारा एक दूसरे के कार्य का उचित रूप 
से आदर करना। वाकी बातों का फैसला समय की आवश्यकता ओर सरकार की 
प्रतिभा से होता है। हम इतनी भविष्यवाणी करने का साहस करते हैं कि 
न्यायालय किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। 
अमरीका के लोग अपने संविधान के प्रति प्रगाद श्रद्धा रखते हँ। इसके लिए. 
उनकी आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी की जाती है। यद् बात स्पष्ट नहीं 
है कि संविधान के प्रति अमरीका के लोगों की व्यक्त एवं उपचेतन श्रद्धा, जहाँ 
तक स्वयं उस महान्‌ दस्तावेज के वास्तविक विपय का सम्बन्ध है, कितनी विशिष्ट 
किन्तु श्रद्धा का तथ्य अनुपेक्षणीय हैं। अमरीकी जनता की श्रद्धा की ठुलना अपने 
राजा के प्रति व्रियिश जनता की राजमक्ति से की जा सकती है, जो अठुलनीय 
है। यदि अमरीका के लोग अपनी वर्तमान समृद्धि एवं विश्व में अपनी स्थिति 
का श्रेय अपने संस्थापक पिताओं ? की बुद्धिमत्ता को दें, तो इसके लिए. उनकी 
अत्यन्त कड़ी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना ठीक हो सकता है। 
इस वुद्धिमत्ता का अधिकांश भाग संविधान की सादगी में निहित है, जो समय की 
माँग के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से बदला जा सकता है; किन्तु इसके जो दूसरे 
पहले हैं, उन्हें इस सफलता के अंग माना जा सकता है-- इसके मूल रूप के तत्त्व, 
जो आश्चर्यजनक रूप से समकालीन सिद्ध हुए ह--जैसे कि स्वतंत्र प्रशासनिक 
विमाग का नेता के रुप में रहना, संघीय सिद्धान्त, जिसका उद्देश्य विभिन्नताओं में 
सामेजत्य स्थापित करना तथा सीमित क्षेत्रों में एकसाथ कार्य करने को सम्मव 
बनाना था, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की मुद॒दृता और स्थिरता पर इल 
देना। जहाँ तक अमरीकी सरकार के वाकी गुणों का सवाल हें, वे कम महत्व के 
नहीं है। हो सकता है कि उनका श्रव बाद की पीद़ियों को प्राप्त अनुभवों को हो | 
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२, 
राष्ट्र और राज्य 


का 
१७८९ के बाद इस नये राष्ट्र के सामने अनेक और गंभीर समस्याएँ 
उपस्थित हुई। सब्र से ज्यादा गंभीर समस्या यह थी कि वास्तव में अमरीका 
एक राष्ट्र बन भी सक्केगा या नहीं। अमरीका के सांविधानिक विकास पर की 
गयी यह टीका ध्यान में रखने योग्य हे कि वीसवीं सदी के मध्य भाग में, 
इसकी अपेक्षा इस प्रश्न ने अधिक गंभीर स्वरूप घारण कर लिया है कि राष्ट्र 
नहीं बल्कि राज्य सांविधानिक दृष्टि से स्वायत्त इकाई के बतोर कायम रह पायेंगे 
या नहीं | 
शुरू-झुरू में राज्यीय वफादारों बहुत जबरदस्त थी। मोटे तोर पर हम यह 
कृह सकते हैँ कि तीन बंडे निर्भायक्र कारणों से आखिर में राष्ट्र की विजय हुई | 
पहला कारण था उन्‍नीसवीं शताब्दी की ग्रथम दशाब्दियों में सन्देहों का 
निराकरण राष्ट्र के पक्ष में करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और विशेषतः उसके 
मुख्य न्यायाधीश जान माशल की पूर्वनिश्चित धारणा | दूसरा कारण था राष्ट्र- 
पति लिंकम के नेतृत्व में णशहयुद्ध में राष्आांद की सैनिक विजय | तीसरा कारण 
था दाल की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं में भारी वृद्धि, जिनके समाधान 
के लिए राष्ट्रीय कायवाही जरूरी थी या जरूरी नजर आती थी । 
संद्र और राज्यों के सम्बन्धों के प्रारम्मिक संकटपूर्ण मामलों में संविधान की 
व्याख्या संकीण रूप से की जा सकती थी। फिर भी, बाद में एक के बाद 
दूसरे जो निर्गय किये गये, उनमें इसके प्रतिकूंल बात हुई । राज्यों के 
कानून संधियों के अधीन दो गये । सर्वोच्च न्यायालन ने राज्यों के न्यायालयों 
के फेसलों पर पुनः विचार करने का अधिकार ग्रहण कर लिया। किसी भी 
राज्य को उसके अनत्रन्धों की जिम्मेदारी से हटने की अनुमति नहीं थी। 
संघीय सरकार के जो निहित अधिकार थे, वे उनके विशिष्ट अधिकारों के 
प्रयोग के लिए अनिवार्य अधिकारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि 
इसमें आवश्यक स्थिति के अधिकार भी सम्मिलित हो सकते थे। यह माना 
जाता था कि संघीव सरकार को राज्यों के जरिए नहीं, बल्कि सीधे जनता से 
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अधिकार मिले हूँ। राज्यों को संघीय साधनों पर कर लगाने की मनाही थी। 
यह सच है कि १९ वीं सदी के उत्तराद्ध में न्‍्वायालय म॑ सरकारों कार्यवाही को 
सीमित करने की प्रद्त्ति देखी गयी थी, परन्तु यह वात राज्य तथा राष्ट्र, दोनों 
पर लागू थी। बाद में समय के साथ-साथ यह प्रवृत्ति भी बदल गयी और 
उसमें असंदिग्ध रूप से व्यापक सरकारी कार्यवाही की ओर झुकाव था। इस 
बदली हुई प्रचुत्ति से राष्ठ ओर राज्य दोनों ने लाभ उठाया। मोदे तौर पर ऐसा 
हा जा सकता है कि अमरीका एक ऐसा राष्ट्र बन गया था, जिसकी सरकार को 

परिस्थिति के अनुसार काम करने के अधिकार प्राप्त थे 

गह-युद्ध और उप्तके अन्तिम परिणाम अनेक शक्तियों से उत्पन्न हुए थे। 
हमें यहाँ केवल इस तथ्य पर गोर करना है कि भीतिक साधनों के बाहुलय के 
साथ अमरीकी राष्ट्रवाद ने राज्यीय प्रथकतावाद, राज्यीय स्वायत्तता एवं राज्यीय 
वफ़ादारी--इन प्रश्नों पर सैनिक तथा सांविधानिक सफलता पायी। युद्ध का 
संचालन करते में और पुननिमांण कार्यो में राशपति और कांग्रेस ने जो व्यापक 
कार्यवाहियां कीं, उनकी विरासत में संघीय अधिकार बहुत बढ़ गये ओर बाद 
में कभी उनका समपंण नहीं करना पड़ा | 

अन्तिम बात यह है कि प्रहत्त आर्थिक शक्तियों ने संधीय कार्यवाहियों के 
क्षेत्र का इतना विस्तार कर दिया है कि गगतंत्र के प्रारम्मिक वर्षों में उसकी 
कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। नये कानून चनाये गये, सर्वोच्च 
न्यायालय ने उनका समथन किया और इन कानूनों को एसे ढंग से लागू . 
किया गया, जिकसे यह संकेत मिले कि आर्थिक जीवन का ऐसा कोई खास 
पहलू नहीं, जिसम॑ संब हस्तक्षेव नहीं कर सकता | वेतन, मुल्य, चीमा, कृषि 
फसल, खान, व्यापारिक रीति-रिवाज, कानून ओर निगेय--ये सत्र विपय इस 
सिद्धान्त पर काबम हूँ कि अन्तरराज्यीय व्यापार को किसी भी ढंग से 
* प्रभावित? करनेबाली कोई भी कार्यवाही या शत्ते (और कौन-सी कार्यवाही 
या शर्त ऐसा नहीं करती !) संबीय अधिकार क्षेत्र में आदी है | 

प्रम्पराओं के अनुसार अमरीका में शिक्षा, मजदूरों की स्थिति का नियमन 
स्वास्थ्य, मनोरंजन जेसी सामाजिक सेवाओं का दावित्व राज्यों ओर स्थानीय 
संस्थाओं पर माना जाता है। इसी तरह पुलिस, सड़क-निमाग, सावजनिक्र 
कार्य तथा निमोण (कुछ अपवादों के साथ) भी राज्यों ओर स्थानीय संस्थाओं 
की जिम्मेदारियां मानी हावी हैं। इन गतिविधियों को, जिनका जनता के 
हैनिक लीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, संधीय अधिकारियों को संपि गये कार्यों मेँ 
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शामिल नहीं किया गया था, परन्तु आज स्थिति तेजी के साथ उसके बिल्कुल 
विपरीत बन रही है | सांविधानिर रूप से अधिकांश अदालतों के निणणयों से 
मार्ग काफी प्रशस्त हो गया है, जिनमें ऐसा संकेत है कि संघीय सरकार का खर्च 
करने का अधिकार केवल उसे समर्पित किये गये अधिकारों के क्षेत्रों और 
लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार आर्थिक सहायता के जरिए संघीय 
सरकार ने इन क्षेत्रों मं ऐसे काम करवाये है, जिन्हें संविधान में संशोधन के 
विना वह कानूनी रूप से नहीं करवा सकती थी। इस नियंत्र"ण को, जो हमेशा 
नहीं तो सामान्यतः छोटी इकाइयों द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकार करने के 
साथ कायम होता है, कुल मिलाकर ब्रिटेन की अपेक्षा काफी कम विस्तृत 
ओर कम कठोर माना गया है। इसका कारण कुछ हद तक कथित संघीय 
संविधान से उत्पन्न होने वाला दइृश्कीण हो सकता है। अदालत द्वारा लगाये 
गये किसी प्रतित्रंध से इसका तनिऊ भी सम्बन्ध नहीं है। 

जिन शक्तियों ने आर्थिक सहायता अनुदान के जरिए राष्ट्रीय गतिविधि की 
यह लहर पेंदा की, वे पर्यात रूप से स्पष्ट हैं। बढ़ेः हुए राष्ट्रवाद की अपेक्षा 
कम ठोस कारणों और अपेक्षाकृत अधिक अधिकार तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय 
नोकरशाही की आकांक्षा के अतिरिक्त इसके सच्चे कारण आर्थिक क्षेत्र में ही 
पाये जाते हैं। सम्पत्ति में ओर फलस्वरूप विभिन्न राज्यों की कर की क्षमता में 
महान्‌ अन्तर विद्यमान हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाव से, सबसे ज्यादा सम्पत्तिवात्े 
व्यक्ति की आय गरीब-से-गरीब व्यक्ति की आय से दुगुनी है । इसके अतिरिक्त 
संघीय सरकार ने इतने अधिक प्रकार के कर का उपयोग किया है अथवा 
उन करों पर अधिकार तक कर लिया है कि अधिक समृद्ध राज्य और स्थानीय 
संस्थाएँ भी अपने खाली खजानों को भरने के लिए संघ की आश्िक सहायता को 
झतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती हैं। कुछ मामलों में बिना किसी नियेत्रण के भी 
सहायता दी जाती ह, परन्तु यह उतने व्यापक रूप में नहीं दी जाती कि उससे 
समूची व्यवस्था की सारभूत सुदृढद़ता ही नष्ट हो जाय | 

सबसे अंत में यह प्रश्न किया जा सकता हैं और यह उचित भी हो सकता है 
कि अन्न संयुक्त राज्य अमरीका का संघ की शक्ल में उचित दर्गीकरण किया 
गया है या नहीं। सांविधानिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय 
अब आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय कानून को राज्यों के अधिकारों पर किया गया प्रद्यर 
मानकर उस पर कोई अधिक प्रतित्रंध नहीं लगायेगा | जहाँ तक संविधान के 
अनुसार सरकारी कार्यवाही के अन्य सारे क्षेत्रों का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता 
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है कि राष्ट्रीय सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है या सशर्त सहायता के जरिए 
वह नीति पर हावी हो सकती है | 
कानूनी अथ में, यह चित्र कितना ही सत्य क्यों न हो--और इस अथ में 
भी इसमें हेरफेर करना, इसकी रोकथाम करना या यहाँ तक कि इसे उलटना 
भी संभव है--संघवाद की कार्यकारी भावना का सामान्य सिद्धान्त उसी स्थिति 
में छोड़ा जा सकता है, जन्न कि वास्तविक कायवाहियों एवं व्यवहारों म॑ व्यापक 
हेरफेर हो जाये । यहाँ तक कि अब छोटी इकाइयी अत्यन्त परम्परानुगत राज्यीय 
आर स्थानीय कार्यी में भी एकाथिकार नहीं रख सकतीं । फिर भी, उन्हें बहुत 
हृदतक स्वशासन के अधिकार प्राप्त हैं और अब भी वे बहुत ही वेध हैं । सर्वाच 
न्यायालय ने अन्य कारणों के साथ जिस सामाजिक भावना के कारण से राष्ट्रीय 
धरातल पर बढ़ी हुई सरकारी कार्यवाहियों के माग की बाधाएँ दूर कर दीं, उसीके 
समकक्ष अनुमोदित राज्यीय गतिविधि के क्षेत्र का व्यापक विस्तार भी था। अधिकारों 
के तीन क्षेत्रों में से उस क्षेत्र को, जो ' जनता के लिए सुरक्षित” था, अथात्‌ जो 
क्षेत्र अभी तक अधिकांशतः सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त था, सबसे ज्यादा नुकसान 
पहुँचा और उसे यह नुकसान केवल संघीय कार्यवाही द्वारा ही नहीं, बल्कि 
राज्यीय कार्यवाही द्वारा भी हुआ। व्यवहार में कांग्रेस ने सशते सहायता-अनुदान 
के जरिए भी शिक्षा तथा वेरोजगारी बीमा जैसे क्षेत्रों में राज्यों की इच्छा में 
कमी करने में काफी संयम का भी परिचिय दिया है। अन्तर-स्तरोय सहयोग में 
अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्यीय इश्टिकोण से अधिक व्यापक दृष्टिकोण से 
समस्याओं का (मुख्यतः नदी मुद्दना संरक्षण एवं विक्रास की समस्याओं का) हल 
करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयाँ बनायी जाती हैं, जिनका स्वरूप स्वये 
भी प्रायः संघीय होता है। राज्यों में शासन को आधुनिक बनाया जा रहा है 
और ये शासन जैसे-जैसे अधिक सुयोग्य बनते हैँ, उन्हें वेसे-वैसे व्यापक कार्य 
सौंप दिये जाते हैँ। चाहे टेक्सास हो, वर्जीनिया हो या केलिफोनिया हो या ४८ 
राज्यों में से अन्य कोई भी राज्य हो, राज्यों के प्रति अब भी वफादारी की 
भावना प्रवल है। जब्र हम इस बात पर विचार करते हैं कि स्थान-परिवत्तन की 
भावना के ऐसी सीमा तक, जिसकी तुलना ब्रिटेन में नहीं है, पहुँच जाने का 
परिणाम यह होता है कि अनेक राज्यों के अधिकांश निवासी अपने जन्म के 
राज्यों से निष्क्रमम करने लगते हैँ, तंत्र इस बातका महत्व और अधिक बढ़ 
जाता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में अब मी प्रयोग, विभेदीकरण, राजनीतिक शिक्षा, 
हर 
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अधिकारों का वितरण जैसे संघवाद के परम्परागत लाभों की भमिव्यक्ति के लिए | 

महान सुअवसर उपलब्ध हूँ, जत्र कि एक सीमा तक ये सुअवसर .ब्रिटेन में 

बहुत कुछ समाप्त हो गये हैं। इसकी कहानी हम आगे एक अध्याय में. बतायेंगे॥:०” 

इस समय कपम-से-कम इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अमरीका भ॑ जो 

संघवाद प्रचलित है, वह उन सरकारी कायों में, जिन्हें राष्ट्रीय शक्ति के हित के 
लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही करना महत्त्वपूर्ण है, कोई बाधा नहीं डालता | 


श्र 
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पचीस भूतपूर्व गवर्नरों की सीनेट में उपस्थिति के कारण सीनेट के व्यवहार पर 
नाटकीय एवं सक्रिय गुग की छाप रहती है, जो प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के 
व्यवहार में नहीं दिखायी देती | प्रधानतः ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की विपम 
संख्या के कारण सीनेट में 'कृषि गुट! (क्र ००००0 अत्यधिक शक्तिशाली 
बन गया है। राकी पव॑त के राज्यों के खान एवं सिंचन-हितों के प्रतिनिधियों 
की संख्या भी उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक है। 

एक सदस्यीय निवाचन क्षेत्रों अथवा “जिलों” से, जिनकी ओसतन आाच्रादी 
इस समय लगभग ३५०,००० है, दो वर्षा के लिए प्रतिनिधि-सभा के सदस्य 
चुने जाते हैं। साधारण कानून के अनुसार प्रत्येक दस साल बाद जन-गणना 
के बाद राज्यों के वीच स्थान बॉ दिये जाते हैं । 

जिलों की सीमाएँ संसद (कांग्रेस) द्वारा निश्चित किये जानेवाले सामान्य 
सिद्धान्तों के अनुरूप, राज्यीय विधान मण्डलों द्वारा निधोरित की जाती .हहै। 
व्यवृद्यरतः कुछ राज्यों म॑ं जिलों के आकार में काफी अन्तर है ओर किसी खास 
राज्य के सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए कभी-कभी जिलों 
के आकार मी विश्येप प्रकार के बना दिये जाते हैं। राज्यीय विधान मण्डल 
कदाचित्‌ ही कार्य करने मे चूकता है और ऐसी स्थिति में राज्य मर के मतदाता 
राज्य के एक या अधिक प्रतिनिधियों को चुन लेते हैँ | दर एक राज्य को कम- 
| से-कम् एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। 

सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए उसी राज्य का निवासी 
होना अनिवार्य है, जिसके मतदाताओं ने उन्हें चुना हो। ब्रिटिश लोक-सदन 
(कामन समा) के विलकुल विपरीत, प्रतिनिधि सभा के सदस्य आमतौर से 
केवल अपने राज्य के ही नहीं, (जेसी कि संविधान की शर्त है) बल्कि उस राज्य- 
स्थित अपने-अपने जिलों के भी निवासी होते हूं | गज्य के किसी अन्य स्थान 
के निवासी को जिले के मतदाता कदाचित्‌ ही निवाचित करते हैँं--और इस 
लिए वह व्यक्ति प्रायः सदा ही उसी नगर के मात्र एक दूसरे भाग में रहता है| 
अमरीकी संसद में जो ठुलनात्मकऋ स्थानीय मावना (0वश-र्ांध0९07259) पायी 
जाती है, उसका आंशिक कारण निवास-विपयक्र यह आवश्यकता है । 

सीनेट के सदस्यों की उम्र कम-से-कम ३० और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों 
की उम्र कम-से-कम २४ वर्ष की जरूर होनी चाहिए। व्यवद्वार में दोनों सदनों 
की औसतन उम्र आमतोर से लगभग ४० वर्ष हे। केबल अमरीकी नागरिक 
ही यतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य निर्याचित हो सकते हँ--प्रतिनिधि 


है र । क् 
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सभा की सदस्यता के लिए नागरिकता की अवधि सात वर्ष और सीनेट की 
सदस्यता के लिए आठ वर्ष होनी चाहिए। 

जाति या सेक्‍स (लिंग) के आधार पर मताधिकार में भेदभाव करना संघीय 
संविधान में निपिद्ध है, परन्ठु संसद सदस्यों के लिए मतदान की योग्यता जैसी 
अन्य शर्तें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हँ। राज्यों के एक समूह में चुनाव-कर 
(?०॥-४७७) देने की शर्ते है--वच्तुतः इस कार्यवाही से हव्शियों का एक बड़ा भाग 
मताधिकार से वंचित हो जाता है। यद्यपि यत्र-तत्र कुछ लोग साक्षरता-विषयक 
शर्तों के कारण भी मताबिकार से वंचित हो जाते हैं, तथापि एकमात्र दूसरा 
प्रधान भेद अनुपस्थित मतदान-विषयक प्रावधानों में पाया जाता है। भ्रष्टाचार 
आंशिक रुप से संघीय और आंशिक रूप से राज्यीय कानून का विषय है। चुनावों 
के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सामान्यतः राज्य के ऊपर होता है। फिर भी, 
संसद का प्रत्येझ्ड सदन अपने सदस्यों के चुनाव एवं उनकी योग्यता का निर्णय 
कर सकता है और इस नीति के सिलसिले में वह किसी राज्य में जॉच के लिए 
व्यक्ति भी भेज्ञ सकता है। हाल के वर्षा में ऐसी जाँच और जाँच के परिणाम 
पर प्रधानतः निर्दलीय रूप से मतदान हुआ है। 

दो तिहाई मतों से सदस्यों को निप्कासित किया जा सकता है। आमतौर से 
सीनेट के खाली स्थानों की पूर्ति के लिए गवनेर अस्थायी रूप से नियुक्तियाँ 
कर देता है और तदनंतर राज्यीय विधानमण्डल के निर्देशानुसार चुनाव होते 
हैँ | प्रतिनिधि सभा के खाली स्थानों के लिए विशेष चुनाव होते हैं | 

नामजदगियों राज्यीय कानूनों के अनुसार होती हैं और आमतौर से वे उन्हीं 
प्रक्रियाओं द्वारा होती हैं, जिनके द्वारा सब उम्मीदवारों की नामजदगी होती 
है | दोनों सदनों के सदस्यों का वर्तमान वेतन १९,००० डालर है, जिसमें 
से प्रतनिधि सभा के सदस्यों को अधिकतम ३००० डालर पर कर नहीं 
देना पड़ता | 

संसद (कांग्रेस) को संगठित करने का उत्तरदायित्व बहुसंख्यक दल पर होता है | 
अन्य राष्ट्रों की तरह, जहाँ एक सदस्वीय निवाचन क्षेत्रों से साधारण बहुमत के 
आधार पर विधानमण्डलों के चुनाव होते हें, यहाँ भी दो दलों की प्रणाली के 
लिए प्रतल या यहाँ तक कि अदम्य प्रद्त्ति मौजूद है। अमरीकी भाषा में इसका 
यह अर्थ है कि हाल की सभी संसदों में एक दल का बहुमत रहा और 
इस प्रकार संगठन की दृष्टि से कह् जा सकता है कि वह अपनी इच्छा से काम 
करने की स्थिति में था । 
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सीनेट के मुख्य अधिकारी ये हँ--उपराष्ट्राथ्यक्ष जो सामान्यतः अध्यक्ष-पद्‌ 

ग्रहण करते हूं, स्थानापन्न अध्यक्ष (27९५४0००६ 7:70/2797076) जो सीनेट और 
बहुर्सख्यक दल का एक सदस्य होता है ओर जिसे उपराष्राध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में अध्यक्ष बनने का अधिकार है--त्रहुमत दल ओर अव्पमत दल के नेता-- 
ओर दलीय सचेतक | सचिव, सा्जेड-एट-आम्स, सांसदिक (एकवगालय्ा40) 
जैसे कतिपय अधिकारी आमतार से संरक्षण के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। 

प्रतिनिधि सभा के प्रमुख पदाधिकारी सभापति, चहमत दल एवं अव्पमत 
दल के नेता ओर दलीय स्चेतक होते हं। ये सभी दल विशेष के है| अन्य 
पदाधिकारी सीनेट के पदाधिकारियों के समान हैं । 

प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, यद्यपि दल विशेष के सदस्य होते हैं ओर (कामन्स 
सभा के स्पीकर के बिल्कुल विपरीत) उनसे दल के अंचलों के भीतर पृर्ण और 
सक्रिय नेतृत्व की अपेक्षा की ज्ञाती है, तथापि प्रतिनिधि सभा की परम्पराओं 
ओर नियमों द्वारा अब वे अव्पमतत दल और बहुमत दल के विशेषाधिकारों 
ओर इनके अधिकारों का अपने नाममात्र के पद के कार्यो म॑ बहत ही समादर 
करते हे । इस सिलसिले म॑ आप ब्रिटिश कामन्स सभा के स्पीकर के समान ही 
काय करते हैं ! 

संसद (कांग्रेस) की सवाधिक महत््वपूण समिति पद्धति के संगठन का उत्तर- 
दायित्व एकदलीय उत्तरदायित्व है। प्रत्येक दल को, सारे सदन में उसकी सदस्य 
संख्या के अनुपात के अनुसार समितियों म॑ प्रतिनिधित्व (सदस्यता) दिया 
जाता है। सभापति हो या स्थानापन्न अध्यक्ष, उनका औपचारिक चुनाव संबद्ध 
सारा सदन करता है, परन्तु व्यवहार के रुप में पार्टी के सदस्य पहले जो निणय कर 
चुके होते हैं, उनकी आमतौर से इन चुनावों से महज पुष्टि ही होती है| प्रत्येक 
सदन के हर एक दल की यह परम्परा हे कि वह पहले दल के समस्त सदस्यों दास 
और बाद मे सारे सदन द्वारा पृष्टि के लिए समिति के सदस्यों की सूची तेयार 
करने के लिए समिति या समितियां स्थापित करता है (जिनके विभिन्न नाम दोते 
हैं और जिन्हें प्रायः दसरे काम भी साय दिये जाते हैं |) फिर भी, व्यवह्ास्तः इस 
छोटी संस्था की स्वेच्छानुसार काय करने की स्वतंत्रता बरिष्ठरता के सिद्धान्त द्वाग 
अत्यधिक सीमित हो गयी हैं) इस [सिद्धान्त के अन्तगत यह एक साधारण 
बात है कवि यदि कोई सदस्य चाहे, तो वह एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन 
तक किसी समिति का सदस्य बना रह सकता है। अन्य समितियों में बदली 
करने के लिए नये एवं पुराने सदस्यों के अनुरोध पर बरिष्रता, दलीब 
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नियमितता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ओर कांय के लिए' योग्यता--इन बातों की 
दष्टिगत रखकर बिचार किया जाता है। 

व्रिविश ओर अमरीकी प्रगालियों में जो तीत्रतम और महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं, 
उनमें से एक अन्तर इन समितिश्रों का है। कामन तभा में विधान निर्माण 
सम्बन्धी स्थायी समिति विशेष स्वरूप की नहीं है, हालोंकि विशेष विधानों पर 
विचार करने के समय विशेष हित या योग्यता रखने वाले सदस्य भी कमी- 
कभी सम्पिलित कर लिये जाते हं। केवल कुछ प्रवर समितिया ही, जिनमें दो 
वित्तीय समितियां भी (अचुमान सम्बन्धी" ओर अनुदान सम्बन्धी) शामिल हें, 
विशेष स्वरूप की समझी जा सकती हैं और फिर भी सदस्यता के बजाय कार्य 
करने भ॑ ही उनका विशेष स्वरूप निहित है। 

अमरीकी संसद में ऐसी स्थिति नहीं है। सम्प्रति किसी अधिवेशन के 
दौरान में, प्रत्येक सदन की ऐसी लगभग २० स्थायी समितियां होती हैं। इसके 
अतिरिक्त, सीमित अवधि वाली लगभग आधा दर्जन विशेष समितियां भी 
होती हैं| सापेक्षिक रूप से यह वात सदा इतनी आसान नहीं थी। कई वर्षों तक 
स्थायी ओर अन्य समितियों की संख्या इतनी बढ़ी कि उसमें कोई तक ही नजर 
नहीं आता था। १९४६ के विधान मण्डलीय पुनगंठन कानून से केवल स्थायी 
समितियों की संख्या ही घटकर आधी नहीं रही, वल्कि काफी हद तक उनके 
अधिकार क्षेत्र को प्रशासन शाखा के उचित विभागों ओर उचित अभिकरणों 
के अनुरूप बना दिया गया। उनके नाम ही उनके अधिकार क्षेत्रों को उचित 
रूप से बताने वाले है | ये निम्नलिखित हैं :-- 


सीनेट / 
कृपि ओर जंगल । 
विनियोग | 
सशत्न सेवाएँ | 
बरकिंग आर मंद्रा । 
कीलम्ब्रिया जिला । 
वित्त । 
वेदेशिक सम्बन्ध | 
सरकारी कार्यवाही | 
स्वराष्ट्र एवं द्वीपों के मामले । 
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श्रेप ओर जनकल्याग । 
जनकाये । 

न्याय विभाग | 

डाकघर तथा नागरिक सेवा | 
नियम और प्रशासन | 

छोटा कामकाज | 


प्रातिनिवषे सभा + 
कृपि । 
विनियोग | 
सशस्त्र सेवाएँ । 
बक्िंग और मुद्रा | 
कोलभ्बििया जिला । 
शिक्षा तथा श्रम । 
वैदेशिक प्रश्न । 
सरकारी कार्यवादियों । 
सदन प्रत्नंध-विधि । 
राष्ट्रगत एवं द्वीपों के मामले । 
आन्तराज्यीय और विदेशी वाणिज्य | 
न्याय विभाग | 
जल यातायात उद्योग तथा मत्स्योद्रोग | 
डाकघर और नागरिक सेवा | 
जनकाये | 
नियम | 
छोटा कामकाज | 
शैर-अमरीकी गतिविधियों । 
उपाय और साधन । 
सेवा-उद्ध हुए व्वक्तियों के मामले | 
इनमें से $४ समितियों के विपय में ओर अधिक स्पष्टीकरण की आवश्य- 
कता है। छोटे कामकाज की समितियाँ तथा सदन की गेर-अमरीकी गतिविधि 
समिति आवश्यक रुप से “निगरानी? करनेवाली समितियाँ हैँ, जो खाल 


ढ़ 


नदै( 


विभागों एवं अमभिकरणों के क्षेत्रों के बजाय राष्ट्रीय जीवन के समस्यात्मक 
पहलुओं की देखभाल करती हँ। सदन के नियमों से सम्बन्धित समिति एक 
प्रकार से यातायात-व्यवस्थापक का काय करती है ओर कानून बनाने के काये में 
भी यह समिति महत्त्वपूणं सामान्य योगदान करती है। बाद के एक अध्याय में 
म्‌ उस पर विचार करेंगे। दोनों प्रशासन-समितिया संसद (कांग्रेस) के 
आन्तरिक कामकाज का--जैसे कि सुद्रण, कर्मचारी, हिसात्-किताब, चुनाव 
इत्यादि का प्रबंध करती हैं। इसके अतिरिक्त (दोनों सदनों की) स्थायी 
संयुक्त समिति मी है, जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। इसका सम्बन्ध 
आश्थिक प्रतिवेदनों से है और वह राष्ट्र की समस्त आर्थिक दृढ्ता की स्थिति का 
ध्यान रखती है। अगुश्क्ति विषयक्र समिति एक दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
संयुक्त समिति है | प्रतिनिधि सभा में समितियों के सदस्यों की संख्या १५ से 
२७ और सीनेट में आमतौर से १३ से १५४ होती है--केवल विनियोग 
समितियों की ही गत अलग है, जिनकी सदस्य संख्या काफी अधिक होती है। 
विशेष समितियों को भी शामिल करके ओसतन सीनेटर २, ३ या ४ समितियों 
का ओर प्रतिनिधि सभा का औसतन सदस्य एक या दो समितियों का सदस्य 
होता है। 

हम पहले ही बता चुके हैं कि इन समितियों के सदस्य किस तरीके से चुने 
जाते हैं और किस प्रकार पहले से सदस्य बने रहना, सदस्यों की अधिमान्यता, 
वरिए्ठता, उपयोगिता और पार्टी से नियमित रूप से सम्बन्ध होना इस सिलसिले 
में महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से तराजू के पलड़े ऊपर-नीचे होते रहते 
है; परन्तु यह किसी भी प्रकार दोनों के सम्बन्ध में विशष रूप से नहीं लागू 
होता। किसी विशेष समिति में रुचि (जिसका प्रमाण सदस्य की पसन्द से 
मिलता है) और सदस्य की योग्यता के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध की मात्रा से 
प्रथमतः (विशेषता? को प्रारम्भिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद सदस्यों 
की पसन्द भी उनके जिलों ओर राज्यों के आर्थिक तथा अन्य हितों के 
अनुकूल क्ुछाव रखती है। इस प्रकार कुछ समितियों का कुकाव खास आशिक 
ओर प्रादेशिक हितों की दिशा में जबरदस्त प्रतीत होता हैं। यह बात ऋषि, 
जनकाय, राषटरगत एवं ह्ीपगत मामलों (जल साधन खोतों का विकास) 
के सम्बन्ध म॑ विशेष रूपसे सच है। इसी तरह श्रम (बहत-से अनुदारबादी 
सदस्य भी इसमें आा जाते हैं), बकिंग ओर म॒द्रा, जलयातायात उद्योग 
और मत्स्योद्योग के लिए भी यही सही है। यदि ये समितियों किसी कानून 
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की प्रंत्ताव रखती हूँ, तो पूरी संसद या उसकी विनियोग समितियों से सही 
रूप देनेवाला संशोधन पेश करने की ओर अधिक राष्ट्रीय या किसी भी हालत 
में अलग ही दृष्टिकोग अयनाने की आशा की जाती है। 

किसी समिति के अध्यक्ष के निवाचन में साधारणतः “वरिठ्ता के नियम! 
का सहारा लिया जाता है। परम्परा के अनुसार बहुमतवाली पार्टी का वह 
सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है, जो सन्न से ज्यादा समय तक समिति में निरंतर 

रहा हो। बहुत ज्यादा उम्र होने से रुकावट पेदा नहीं होती। चूँकि निरंतर सेवा 
करते रहने से दृष्टिकोण में अधिकांशतः अनुदासर्वाद की कलक था जाती है, 
इसलिए समस्त संसद (कांग्रेठ) पर आमतार से अनुदारबाद की छाप राष्ट्रपति 
अथवा प्रशासन विभाग से भी छुछु अधिक दिखायी देती है। अन॒दारता के 
इसी गुग के वरिष्ठता के साथ मिल जाने पर उन महान्‌ और मद्बल्वपृर्ण समितियों 
में, जिनकी सदस्थता के लिए सदस्य विशेष रूप से लालायित रहते हैं, उसी 
प्रकार के अनुदारवादी सदस्यों की संख्या अनुपात से बहुत अधिक हो जाती है। 
प्रतिनिधि सभा की विनियोग और उपाय एवं साधन समितियों और सीनेट की 
वित्त समिति तथा अन्तरराज्यीय व्यापार एवं न्याय विभाग की समितियों भें ऐसी 
सदस्यता विशेष रुप से पायी जाती हैं| बाद में दिग्वायी देगा कि बरिष्ठता 
की दिये गये महत्व के कारण, खासकर एसी स्थिति मं, जब्र उदार दृष्टिकोण वाला 
राष्रपति अपने नेतृत्व से काम लेने का प्रयास करता है, पार्टी के वास्तविक 
प्रभावकारी उत्तरदायित्व में किस प्रकार रकाबट पदा होती है। 

सच तो यह हैं कि अध्यक्ष अपने अधिकार का प्रयोग अपनी समिति के 
बहमत की सहमति और सददनशीलता पर करता है। रूदियों के कारण उसमें 
समिति के कर्मचारियों को नियुक्त करने, समिति की विपब-यत्री निश्चित करने, 
उप-समितियों का गठन करने, बहस के लिए समय बॉटने और समिति के 
गुख्य और छोटे-छोटे निर्णयों के मामले में प्रदल प्रभाव डालने की पत्रृत्ति 
पायी जाती ई। अध्यक्ष-पद पर आसान हान क कारण सुनवाई के समय प्रश्नां का 
निश्चय करने तथा प्रशासनिक अधिवेशन के समय बाद-विवाद का संचालन 
करने के मद्रान्‌ अधिकार उस पात्र रहत ह। फ़िर बद्वमान आअव्यक्ष अपनी 
समिति सदर्स्पों की इच्छाओं का की अधिक अवदेलना । नहीं करता अन्यथा उसे 
विद्रोह का सामना करना पढ़ेंगा। इसके आातारक सदस्यों का माग-दर्सन करने 
के लिए ही वह इन इच्छाओं का पालन करन छा प्रयास दरगा ग | 

अआसत समिति पर काम का इतना ज्यादा अन्त द्वाता दे कि अधिकांश 


थ्य 
ब््‌ जद 


समितियों अपना काफी काम उप-समितियों को सौंप देती हैं। इस प्रकार 
सत्ता का ओर अधिक विक्रेन्द्रीकरण होता है तथा निपुणता आर अधिक 
चढ़ जाती है। पूण समिति की अपेक्षा उप-समितियों का स्वरूप और उनकी 
सदस्यता अधिक अस्थिर होती है। बहुधा उप-समिति में, वरिष्ठता का ध्यान 
नहीं रखा जाता आर व्यक्तिगत सदस्य को अधिक अबसर प्राप्त होता है। 
जो सदस्य पहली या दूसरी बार ही समिति में लिया गया हो, वह, यदि योग्य 
या रचि रखनेवाला है तो, महत्वपूण उपसमिति का अध्यक्ष बन सकता है। 
इससे दरिष्ठता के नियम की च्रुटियों को दूर करने का अवसर मिल जाता है। 
कभी-कभी ये उपसमितियाँ स्थायी और कभी-कभी विशेष होती हैं। आमतोर 
से संसद (कांग्रेस) के ढांचे को स्थिति के अनुरूप कार्य करने की थोग्यता देने 
में ये उप-समितियाँ महत्वपूर्ण योग-दान करती हैं। 

स्थायी समितियों के अतिरिक्त संसद (कांग्रेस) के किसी खास अधिवेशन में 
दर्जन या इतनी ही अस्थायी विशेष सम्रितियाँ स्थापित की जाती हैं या वे बनी 
रहती हैं। १९४६ में हुए पुनर्गठन के: समय ऐसी आशा की गयी थी कि अन्न 
विशेष समितियों की, जो काफी संख्या में पनप्‌ गयी थीं, कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी। ऐसा भी अनुभव किया गया था कि अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर देने से 
और उसको बढ़ा देने से स्थायी समितियां ऐसी जाच-पड़ताल पयाप्त रूप से कर 
सकेंगी, जिसका निश्चय संसद ने किया हो। वस्तुतः विशेष समितियों की 
संख्या १९४६ के पहले से कम है, परन्तु संसदीय विपय-सूची में अब भी उनका 
मह्वपू्ण काम है। विशेष समितियाँ और स्थायी समरितियोँ--अथात्‌ दोनों, 
विशेष जॉच-पड़ताल के समय अतिरिक्त धनराशि की मांग कर सकती हैं और 
साधारणतः वे ऐसा करती भी हें। धनराशि अधिकांशतः अतिरिक्त कमचारियों, 
सफर, मुद्रण इत्यादि के लिए मांगी जाती है। 

इन विशेष समितियों के कायक्षेत्रों का साधारणीकरण करने में हिचकिचाहट 
का अनुभव होता है। कुछ विशेष समितियों एसे क्षेत्रों की समस्याओं का 
अध्ययन करती है, जिन्हें अमी तक संसदीय दायित्व के अन्तर्गत नहीं माना 
जाता था, जैसे कि संगठित अपराध-विपयक्र विशेष समिति में, सीनेट की छोटे 
कामकाज सम्बन्धी (भूतपूर्व) विशेष समिति हँसी अन्य समितियों के बचाव में यह 
दलील दी जाती थी कि वे अनेक स्थायी समितियों से बच रहने वाली समस्याओं 
पर विचार करती हैं। विशेष समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखनेवाले सदस्य 
के आग्रह या हठ के कारण कुछ समितियां बन जाती हैं, क्योंकि प्रणाल्ञी के 


३९, 


अनुसार वही सदस्य उसका अध्यक्ष बनेगा। प्रशासन विभाग के किसी कार्यक्रम 
(जैसे विदेश सहायता) के कायोन्वय पर “निगरानी रखने? के लिए इधर-उधर 
एक विशेष समिति बना दी जाती है। इन समितियों का कार्य-संचालन भी उनके 
गठन की तरद्द भिन्न होता है; परन्तु व्यापक दृष्टि से देखने पर निपुणता, स्थिति 
के अनुरूप कार्य करने की योग्यता और र्ट्रव्यापी महत्व की समस्याओं को 
नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने तथा उनका हल करने की दिशा में ये समितियों 
निश्चयात्मक योग प्रदान करती हैं। 

विनियोग समितियों का योग इतना महत्वपूर्ण होता है कि उनकी विशेष चचो 
करना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा में विनियोग समिति बहुत ही विशाल है-- 
उसमें ४५ सदस्य हैं। इससे उप-समितियों के रूप में इस ढंग का बेंग्वारा हो 
सकता है कि आमतौर से किसी भी एक सदस्य को एक से अधिक उप-समिति 
में काम नहीं करना पड़ता। हर एक उपसमिति के जिम्मे एक या दो सरकारों 
विभागों के अनुमानों की छानवीन का काम होता है। सीनेट मे उपसमितियों 
की इस दंग की विशेष सदस्यता संभव नहीं, परन्तु वहाँ ऐसी बहुतसी 
उपसमितियों में कृषि, नागरिक सेवा और कोलम्बिया-जिला-विपयक समितियों 
जैसी उचित और महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के प्रतिनिधि ले लिये जाते हैं। 

संसद की विशेष समितियों के ढँचे के विपय में हमने जो विवरण दिया है, 
उसकी समाप्ति पर ब्रिटिश पाठक इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि किस सीमा 
तक इस दाँचे से कामन-सभा की अविशेषीकृृत (१४०४-5०००ं४।5००) समिति की 
अपेक्षा वरतमान-युग की विधान-निर्माण विषयक कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति 
अधिक पर्यात रूप से होती है। समितियों एवं उपसमितियों की संख्या के 
अधिक होने के कारण काफी संख्या में विधेयकों पर सुविस्तृत रूप से 
विचार हो सकता है। छोटे-छोटे अनेक विवेयकों की स्वीकृति को 
सउविधाननक बनाने के लिए यह विशेष महत्त्व रखता है। इन विधेयकों में कई 
इस प्रहार के भी विधेयक द्वोते हैँ, जिन्हें ब्रिटन मे प्रायः निजी सदस्यों 
द्वाग ही पेश किया जा सकता है आर जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नीति के का नृनी पदलुओं में इससे विशिष्टता का 
सिलसिला बना रहता हैं। अशाउन द| कानून सम्बन्धी गलती पर जब ह््म्‌ 
बाद में विचार करंग, तन्न हम इसका संभावनाओं के बारे में बतायेंगे | 

इसमें संदेह नहीं कि पीछे बदने वाल” (5क-बंचर ) सदस्यों को राष्ट्रीय नीति 
में स्पष्ट और निजी योगदान का कुछ आवक ही अवसर मिलता हैं। फिर भी, 


। फे 
हि । 


यह सच कुछ पार्टी की जिम्मेदारी को कमजोर बनाकर ही होता है। सम्भवतः 
यही विशेषीकरण प्ृथक्‌ू-प्रथकू कार्यों का एकीकरण कर उन्हें राष्ट्रीय हित के एक 
ऐसे कार्यक्रम का रूप प्रदान करने के काये को कठिनतर भी बना देता है, जो 
आन्तरिक दृष्टि से सुसम्बद्ध हो। बाद के अध्यायों में यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा 
कि एक ओर उत्तरदायित्व के केन्द्रीकरण को और दूसरी ओर कानून-निर्माण 
विषयक विचार-विमश में प्रतिनिधियों द्वारा हार्दिक भाग लिये जाने को जो 
महत्त्व प्रदान किया जाता है, उसी पर दानों पद्धतियों की ठुलना केन्द्रित है। 


६ शा 
रे 


«2« 
कांग्रेस : इसकी कार्यप्रणाली 


कानून-निमाण की पद्धति के विपय मे ब्रिटिश तथा अमरीकियों के आदश्श 
एक समान हैं ) दोनों पूण चचा तथां विचार-विमश का अवसर प्रदान करने का 
प्रयास करते हैं | दोनों इस बात के लिए कृत-संकल्य हैँ कि अल्पसंख्यकों को 
अपने विचार प्रकट करने, आलोचना करने तथा विकल्प प्रस्तुत करने का उचित 
अवसर मिलना चाहिए । दोनों प्रशासन की आलोचना करने का अवसर प्रदान 
करते हैँ तथा उससे जवाब तलब करते हैं। कार्य-प्रणात्ञी के विपय में जो अन्तर 
हैं, वे इन तीन महान्‌ सिद्धान्तों की तुलना में मुख्यतः प्रणालीगत अन्तर ही 
हैं; उद्देश्यगत नहीं | अमरीकी प्रणाली में सार तथा विवरण, दोनों में बहुत 
अधिक कानूनी विशिष्टता की व्यवस्था है। यह कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत होनेवाले 
कानूनों पर, जिनकी संख्या अत्यधिक होती हूं तथा जो अंशतः ऐसे विवग्णों से 
सम्बन्ध रखते हैं, बिन्हें ब्रिटेन में विभागीय आदेशों या निजी विधेयक प्रणाली 
पर छोड़ दिया जाता, विचार करने के लिए उपयुक्त है। 'हाउस आफ कामन्स ? 
(ब्रियिश लोकसदन) के अपेक्षाकृत सरल स्थायी आदेशों तथा वहाँ की 
जटठिलतर परम्पराओं की तुलना म॑ भी प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के काय- 
प्रगाली-विपयक नियम तथा परम्पराएं एक ऐसी भूलमलेया तथा रहस्य उप- 
स्थित करती हैं, भिन्‍्हें दीवकालीन सदस्य भी अच्छी तरह से कंठस्थ करने में 
बहुचा कॉठनाइ का अनभंव करत ह | 
कांग्रस को कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है, उसका उल्ेग्व संविधान के 
आठवें विभाग की घाय 5में ह। वह संच्रीय सरकार को दिये गये मुख्य अधिकारों 
था अधिकार-छ्षेत्रों की दची दी गयी है। इनमें कराधान, ऋण, विदेश तथा 
अन्तरराज्यीय वाणिज्य, नागरिक अधिकार देने, दिवालिया, मुद्रा, वजन तथा 
माप, डाकघर तथा डाक सड़क, पठप्ट, कापपीगइड, प्रतिरक्षा, नोकानयन तथा 
आन्तर्रणीय प्रकाशन, सुद्ध तथा सशच्त्र सेनाएँ सम्मिलित हैं । पर इम लोग 
पहले ही देख चुके हे कि राज्यां तथा जनता के लिए विदय रुप से सुरक्षित 
शेप अनुल्िखित आबकार के वावजूड एक या अन्च तराका (यथा खच दरन का 


है ्‌ 


अधिकार) से कांग्रेस ऐसे अनेक क्षेत्रों में प्रविष्ठ हो गयी है: जिनकी कंत्पनों' 


मूलतः नहीं की गयी थी। 
कानून बनाने के कर्ंच्य के सम्बन्ध में प्रत्येक दांग्रेस को अपने दों 


रू लॉ 


जीवनकाल म॑ १० हजार से भी अधिनरू विधेयकों तथा अस्तावों पर विचारकरना 


पड़ता है, जो ब्रिटेन की संसद के कार्य से कई गुना अधिक है। इनमें से 
हजार से कुछ कम गेरसरकारो विषेयक्र होते हैं, जिनकी प्रणाली आसान है । 
इन गेरसरकारों विधेषकों के विपय युद्ध अभिलेख में संशोधन तथा सरकार के 
विरुद्ध पेश किये ज्ञाने वाले दावे होते ह। ऐसे गेरसरवारी विषयों के उत्तर- 
दायित्व को न्यायिक या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को हृस्तान्तरित कर इस 
दिशा में ऋछ प्रगति की गयी है, पर इस ढंग के सुधार की ओर भी आवश्यकता 
हैं| शेप विदेयक सावजनिक होते हँ। दो वर्षीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 
जो विधेयक प्रल्तत किया जाता है, उसे दसरे अधिवेशन या विशेष अधिवेशन 
में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब नयी कांग्रेस का चुनाव होता है, तब 
पहली रांग्रेस में प्रस्तुत किये गये वे समस्त विधेयक समाप्त हो जाते हैं, जो 
कानून नहीं इन गये होते ओर उनको दुबारा नयी कांग्रेस में प्रस्ठुत करना पड़ता 
है, भले ही उन पर काफी प्रगति क्‍यों न की गयी हो। स्वभावतः ऐसे समरत 
विधेयकों पर अत्यन्त गंभीरता के साथ विचार नहीं किया जाता। फिर 
भी, एक निश्चित अधिवेशन में करीब एक हजार विधेयक विधि-पुस्तक में पहुँच 
पाते हैं। शेष सैकड़ों पर कांग्रेस के दोनों सदनों से साधारण से लेकर गम्भीर 
विचार-विमर्श तक ही हो पाता है। अधिकांश विधेयक एक ही या बहुत 
मिलते-जुलते विपयों से सम्बन्ध रखते हैं तथा समिति में इन पर संयुक्त रूप से 
विचार-विमर्श किया ज्ञाता है। एक ही विपय पर कई बिलों का प्रग्ठुत किया 
जाना इस बात छा संकेत है कि उक्त विषय पर विचार-विमर्श का उपयुक्त समय 
था गया-है | 
विधेयकों के इतनी भारी संख्या में प्रस्तुत किये जाने का झुख्य कारण यह 
तथ्य है कि कांग्रेस में सभी: सदस्यों को समानता का अधिकार प्राप्त है। प्राविधिक 
रूप से कम प्रसिद्धि प्राप्त सदस्य द्वाग, जो पहली ही बार सदस्य हुआओ है, 
प्रस्तुत मामला! विल तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा निमित महत्वपूर्ण #ल तथा 
राष्ट्रपति के अनुरोध पर प्रस्दुत किये गये विधेयक के बीच फोई भी भंटमाव 
नहीं रखा जाता। सभी च्लों के प्रस्टत किये जाने, संद्रित करने तथा उचित 
समिति के सुपुर्द करने -यें एक ही प्रगाली से काम लिया जाता है। निश्चय .ही 
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यदि पहली कोटि का विधेयक विशिष्टतापूण हुआ और उसका विरोध न हुआ, 
तो उसके कानून बनने की सम्भावना अपेक्षाकृत अधिक- रहती है; क्योंकि 
जिन विभेयकों का विरोध नहीं होता, उनको स्वीकृत करने के लिए कांग्रेस के 
पास विशेष प्रणाली है। जब कि कांग्रेस में राष्ट्रति के दल के कुछ सदस्य 
वास्तव में उन विधेयकों के प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन देते हैं, जिन्हें 
राष्ट्रपति पसन्द करता है, तत्र ब्रिटेन में सरकारी तरल तथा एक प्राइवेट सदस्य 
के बिल में इस प्रकार का कोई भेदमाव नहीं रखा जाता है। अमरीकी मंत्रिम॑ंडलीय 
उत्तरदायित्व ब्रिय्शि मंत्रिमंइलीय उत्तरदायित्व की डिल्कुल सामान्य प्रतिकछाया 
मात्र है। राष्ट्रपति द्वारा निित विवेयक की अपेक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा 
प्रस्तुत त्रिल के स्वीकृत होने की अधिक संभावना रहती है। 

प्रस्तुत होने के बाद सभी बिलों को उत सदन की उचित समिति में भेजा 
जाता है, जह्य उन्हें प्रस्तुत किग्रा जाता है। एक समानान्तर या ब्रिल्कुल मिलता- 
जुलता बिल बहुघा दूसरे सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 
उसे उस सदन की सम्बन्धित समिति में भेजा जाता है। एक अधिकारी, जिसे 
सांसदिक (एकगब्एथ्याश्ांक्षा) कहा जाता है, सदन के अध्यक्ष के आदेशानुसार 
या अनुमोदन होने पर परम्परा के अनुसार ब्िलों को समितियों को भेजता है। 
सीनेट में यह कार्य स्थानाथन्न अध्यक्ष करता है। समिति में भेजने के निर्णय के 
विरुद्ध अपील भी की जा सकती है ओर सामान्य बहुमत द्वारा उसे रद्द भी 
किया जा सकता है। प्रत्येक अधिवेशन में ऐसे कुछ संदेहास्पद त्रिल पेश हो 
जाते हैँ और उसके पेश करने वाला सदस्य सामान्यतः उसके ऐसी समिति में भेजे 
जाने का प्रयात करता है, जहाँ उसे अधिक समर्थन प्राप्त हो सक्रे) जब बिल 
प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रस्तुत करने वाला सदस्य यदि चाहे तो कुछ मंतव्य 
प्रकट कर सकता है, पर उस समय कोई बहस या विचार-विमश नहीं होता | 

समितियों की प्रगाली तथा बेठकों में अन्तर होता है। फिर भी, मोटे रूप में 
जो समानताएँ हैँ उनका टह्लेख यहाँ किया जाता है। प्रत्येक अधिवेशन में 
पहले समिति की सामान्य रूप से वर्ष के लिए विपवसची के सर्वेक्षण के लिए 
एक या दो प्रशासनिक अधिवेशन होते हैं। इस विपयसूची में केवल गस्तुत 
किये गये तथा प्रद्याशित विवेवक्र ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि जिन विपयों में 
सदस्यों की दिलचत्पी होती है, उनकी संभावित जाँच मी सम्मिलित होती है। 
कुछ मामलों में प्रशातनिक विभाग के डचित अधिकारियों को एक या दो बैठकों 
में सरकार के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर साथ विचार करने के लिए 
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आमंत्रित किया जाता है। इन प्रशासनिक अधिवेशनों में अन्तरकालीन निर्णय 
ही किये जाते हैं कि किन विलों को फिलहाल प्रस्तुत किया जाय तथा किन पर 
तत्काल या गंभीरतापूर्वक विचार-विमश किया जाय। ऐसे निर्णय बहुत से कारणों 
पर आधारित होते हैं। इनमें से तत्काल आवश्यकता, समस्या का महत्त्व, निर्माण 
की भावना तथा महत्ता, विरोध का अभाव तथा मांग की लोकप्रियता की मात्रा 
हत्यादि प्रमुख हैं। यदि समिति के समक्ष एक ही विष्रय पर कई विधेयक प्रस्तुत 
होते हैं, तत्र यह निर्णय किया जाता है कि इनमें से किस पर पहले औपचारिक 
रूप से विचार किया जाय। यदि त्रिल अल्पसंख्यक दल द्वारा प्रस्तुत किया गया 
हो तथा विशेषकर यदि बह लोकप्रिय हो, तो मुश्किल से यह नियम उस पर 
लायू किया जाता है। कमी-कभी समिति यह निणेय करती है कि उपस्थित 
समस्या पर काफी विस्तार के साथ विचार-विमरशं, अध्ययन अथवा सुनवाई के 
पश्चात्‌ वह स्वयं एक बिल प्रस्तुत करेगी। 

किसी विशिष्ट विधेयक्र पर सुनवाई करने का विपय सामान्यतः कार्य-सूची का 
अगला बिपय होता है। यदि विपय-सूची भारी होती है, तो इसे संभवतः उप- 
समिति के सुपुद कर दिया जाता है। समिति में होनेवाली सुनवाइयोँ अमरीकी 
कानून निर्माण प्रगाली का एक सबसे प्रमुख, शायद सबसे प्रमुख पहलू है। 
प्राविधिक रूप से शायद ये आवेदन करने के अधिकार से उत्पन्न होती हैं, जो 
संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। व्यवह्रतः इससे एक 
सुविधाजनक तरीका भी उपलब्ध हो जाता है, जिससे कांग्रेस की समितियाँ 
सूचना प्राप्त कर सकती हैं। कांग्रेस के अधिकांश सदस्य वकील होते हैँ तथा 
एक वर्काल परम्परानुसार प्रतिपक्षियों के संघर्ष से ही सत्य निकालता है। 
सप्रिति में होने वाली सुनवाई न्यायालय का विधि-प्रतिरूप है। समिति के सदस्यों 
के मंतव्यों को सनने तथा उनसे प्रय्न करने के पूर्व स्वेच्छापूवक अथवा अन्य 
प्रकार से विचाराधीन प्रश्न का समर्थन या विरोध करने के लिए काफी साक्षी 
ञाते हैं या यदि उक्त प्रश्न ऐसी औपचारिक स्थिति में नहीं पहुँचा होता है, तो 
आवश्यक प्रजऊाश डालने के लिए साक्षियों का वहाँ आगमन होता है। सुख्यतः 
ये लोग विशेष दलों, आर्थिक या अन्य दृष्टिकोण के विषय में दिलचस्पी रखने 
वाले दलों के प्रतिनिधि होते हैं। हम इन्हें 'लात्रिइस्ट? (प्रको8-प्रचारक) 
कहते हैं; क्योकि ये सामान्यतः अपनी दलीलों को समिति के कमरे तक ही 
सीमित नहीं रखते बह्कि 'लात्ियों? में सदस्यों को अलग-अलग समक्तान- 
बुझाने का सी प्रयास करते हैं। इसके अलावा वे अन्यत्र भी प्रचार-कार्य जारो 
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रखते हैं। कुछ लोग तो समिति के प्रयास तथा आमंत्रण पर मंतव्य प्रकट 
करने आते हैं। यदि गवाह आने में हिचकिचाहट दिखाता है, तो उसे 
बुलाने के लिए समन भी जारी किये जाते हैं। यह तत्र होता है, जत्र समिति 
को यह विश्वास होता है कि अमुक व्यक्ति इस विपय पर कुछ वास्तविक रुप में 
योग प्रदान कर सकता है। प्रश्नकत्ताओं को समिति के कर्मचारियों से सहायता 
भी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती। बहुधा समितियां गवाह के रूप 
में 'शीर्पस्थ व्यक्तियों ' को प्राप्त करने की चेष्टा करती हैँ, जिससे पत्रों में 
उसके समाचार का अच्छी तरह से प्रकाशन हो सके। इसके परिणामस्वरूप 
जनता की ज्ञान-ब्ृद्धि तथा समस्या के महत्व के साथ समिति का लोकप्रिय 
सम्बन्ध स्थापित होने में योग प्रात्त होता है। सुनवाई की प्रणाली के सम्बन्ध में, 
विशेषकर गवाहों के प्रति किये जानेवाले व्यवहार के सम्बन्ध में समितियों में 
बहुत अन्तर होता है। कांग्रेस के समक्ष इस समय जो समस्याएँ हूँ, उनमें एक 
यह भी है कि इन विपयों में किस प्रकार उचित व्यवहार का स्तर कायम रखा 
जाय] किसी भी रूप में इन विषयों में तथा कागजात बुलाने, गवाहों को 
समन भेजने, स्वतंत्र कर्मचारियों की सहायता का उपयोग करने में जो परम्परा 
तथा अधिकार प्राप्त हैं, वे ब्रिटेन की अपेक्षा बहुत अधिक्क हैं | 

_ सूचना तथा व्याख्या के लिए कांग्रेस की समितियां केवल सुनवाइयों तक ही 
अपने को सीमित नहीं रखती बल्कि इनके और दूसरे साधन भी हैं। विशेषतः 
कर्मचारियों से प्राप्त होनेवाली तथा अनुसंधान-सहायता में भारी वृद्धि होने के 
बाद से सभी प्रमुख विपयों पर विस्तारपूवक्त अध्ययन एक सामान्य बात बन गयी 
है। संदेहजनक छातों पर सहायक अध्ययन तब आवश्यक हो जाता है, जन 
समिति सक्रिय होकर विचार करती है। कांग्रेस के सदस्यगण वाशिंगटन से 
बाहर भी यचना प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर सकते हैं| माशल योजना पर 
बहस होने के पहले ऐसे कार्य के लिए ग्रीप्म ऋत में दो सी से अधिक सदस्यों 
ने. विदेश-्यात्रा की थी। अब अधिकांश समितियों में उन सभी विवेयकों को, 
जिनपर गम्मीरतापूर्वक विचार किया दाता है, मंतच्य तथा आलोचना के लिए: 
प्रशासनिक विभाग के उचित अभिकरणों के पास भेजना भी देनिक कार्यक्रम-सा 
बन गया है| ऊत्र इस प्रकार का स्छृतिप्त्र दिया जाता है, तब अपनी विचार- 
धारा पर जोर देने या उसे समभाने के लिए बहुचा उपयुक्त अभिकरण के उद्चा- 
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प्रश्न पर अपनी नीति निधोरित करने के लिए समिति की तामान्यतयी ऐक थार 
ओर प्रशासनिक बैठक होती है। फिर विभिन्न गवाहियों को संक्षेप में तयार 
करने तथा विवादास्पद दातों को अलग करने के लिए समिति के कर्मचारियों 
की बुलाया जा सकता है। इन प्रशासनिक अधिवेशनों में विचार-विमर्श 
सामान्यतया उत्तरदावित्वपूर्ण, जोरदार तथा विवादात्पद होता है, पर सामान्यतया 
यह पक्षपतपूर्ण नहीं होता। निर्णय इस बात का किया जाता है कि तिल का 
समर्थन किया जाय या विरोध तथा बिल में क्‍या रहना चाहिए अर्थात्‌ यदि 
आवश्यक हुआ तो समिति कैसा संशोधन तैयार करेगी तथा इसका प्रतिवेदन 
प्रकाशित किया जायगा या नहीं और यदि प्रकाशित किया जायगा, तो कब। 
कभी-कभी समिति एक विधेबषक का प्रतिवेदन प्रतिकूल सिफारिशों के साथ 
प्रकाशित करती है, पर अधिकतर ऐसा होता है कि ऐसे विरोध वाले बिलों को 
सम्रिति के अन्दर ही समाप्त हो जाने दिया जाता है। पूर्ण सदन का बहुमत 
किसी सम्रिति को बिल का प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए द्ाध्य कर सकता 
है, पर यह बहुत कम ही किया जाता है। 

यदि समिति किसी विधेयक को अनुकूल सिफारिश के साथ प्रकाशित करती 
है, तो भी उसे पूरे सदन की विपय सूची में स्थान पाने के लिए संघर्ष करना 
पड़ता है। प्रतिनिधि सभा के एस जिल के स्वरूप के अनुसार विशद ' कैलेंडर * 
प्रणाली होती है तथा प्रत्येक विल के लिए विभिन्न-विभिन्न प्रणालीगत नियम 
होते हैं। वे बिल, जिनका विरोध नहीं होता, ' ल्वीकृति कलेंडर? के अंतर्गत 
आते हैं। निर्धारित दिनों पर इन बिलों के केवल शीर्षकों का वाचन होता है, 
जिससे आपत्ति प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया जा सके। जिन 
विधेयकों पर आपत्ति नहीं की जादी, वे सामूहिक रूप से स्वीकृत हो जाते हैं। 
इस कैलेंडर में किसी भी दिल को सम्पिलित करने के लिए यह आवश्यक 
होता है कि उसकी समिति ने उसके सम्बन्ध में सर्वसम्मति से परतिबेदन किया 
हो तथा आपत्ति करने वालों? के एक छोटे-से दिदलीय शुट ने सी उसकी 
परीक्षा कर ली हो। गेरसरकारी जिलों तथ कोलग्विवा जिला विपवक विलों के 
लिए मी विशेष तिथियाँ होती हैं। विनियोग बिलों की तो और सी विभिन्न 
प्रगाली होती है | 

फिर भी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिलों को, जो अपनी समिति द्वाग पारित हो 
जाते हैं 'समादेश” के लिए नियम समिति के पास भेजा जाता है। 'समादेश? 
तिथि तथा वहस के दंग के सम्बन्ध में होता है। यह महत्वपूर्ण समिति सदन की 
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* यातायात व्यवस्थापक” है, जो कामकाज की प्राथमिकता निधोरित करती है 
तथा यह निणय करती है कि प्रत्येक विपय पर कितने समय तक विचार-विमर्श 
किया जाना चाहिए। वास्तव में यह इससे भी अधिक है। यह सदन की 
प्रच्छुन्न सहमति से ऐसे बिलों म॑ परिवर्तन तथा संशोधन का भी कार्य करती 
है, जो दबाव डालने वाले एक संघर्षशील ओर शक्तिशाली अव्पसंख्यक गुट के 
समर्थन से सहानुभूतिपू्ण समिति से होकर आते हैं। नियमन समिति के 
सदस्य सामान्यतया निरापद? जिलों के होते हैँ तथा सम्बन्धित दब्राव डालने 
वाले दल के विरोध के परिणामस्वरूप निर्वाचन के समय इन्हें अधिक 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है, जच्च अधिकांश प्रतिनिधि यह सोचते हूँ कि यदि इस 
ब्रिल पर औपचारिक मत न लिया जाय, तभी सार्वजनिक हित का साधन हो 
सकेगा क्योंकि यह मतदान अधिकांश सदस्यों के लिए राजनीतिक रूप से 
खतरनाक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में नियमन समिति समादेश देने से 
इनकार कर सकती है अथांत्‌ मिल को विचाराथ सदन में बहस करने की 
अनुमति नहीं दे सकती। ऐसे विपयों में अत्यधिक निरंकुश निर्णयों से बचने 
के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यदि सम्पूण सदन से अधिकांश सदस्य 
आवेदनपत्र दें, तो नियमन समिति को त्रिल को प्रकाशित करना ही पड़ेगा। 
फिर भी, बहुत-से सदस्य इसे अपनाने में हिचकिचाते हैं और इसलिए, ऐसे 
अवसर आते हैं, जब॒नियमन समिति अपना निर्णय बिना किसी चुनौती के 
देती है। 

प्रतिनिधि सभा की समितियों में ज्ञिस प्रकार की सुनवाई होती है, उसी 
प्रकार सीनेट की समितियों में भी सुनवाई होती है। फिर भी, प्रतिनिधि समा 
की नियमन समिति जो काम करती है वह काम सीनेट में चहुमतवाले दल की 
कार्य-संचालन समिति करती है) सीनेट की प्रगाली, जो अपेक्षाकृत छोटी 
संस्था के अनुकुल है, अधिक अनोपचारिक तथा लचीली है; पर जिस प्रकार 
प्रतिनिधि सभा की नियमन समिति स्थायी समितियों पर अपना स्वीकृति 
देने का अंकुश रखती है, वैसी बात सीनेट में नहीं है। इसमें “कैलेंडर? की 
विशद प्रगाली भी नहीं है। फिर मी उन विलों को, जिनका विरोध नहीं 
होता, पारित करने के लिए दोनों सदनों में तत्काल एवं सरल प्रगाली है । 

सदन में होनेवाली वहस पर यहां कुछ मामूली विचार ही प्रकट किये 
सकते हैं । दोनों सदन अत्यन्त सत्कंतापूर्वक अत्यसंख्यक्ों की सुनवाई 

०45 


था 
जा. 


। | | 


धै 
हट 


अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैँ) प्रतिनिधि सभा में इसका 
यह काम होता है कि किसी भी बिल पर विरोधियों तथा समथकों को बहस करने 
का समान समय दिया जाता है। सीनेट में इसका रूप यह होता है कि असीमित 
बहस के लिए समय प्रदान किया जाता है। दोनों सदनों में बहस के समय बिल 
में संशोधन प्रस्ठुत करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है; हालाँकि 
प्रतिनिधि सभा परम्परा के अनुसार समथकों को संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 
बहुत ही कम समय देती है। कभी-कभी यह समय केवल ५४ मिनट का ही 
होता ह। पहले त्ल पर जो बहस होती हे वह कल मलाकर सम्पूर्ण बलि प्र 
बहस होती है ओर तब्न संशोधनों पर बहस होती है। ब्रिटेन के समान यहाँ 
दूसरा तथा तीसरा बाचन तो नहीं होता, पर सच्चे अथ में द्विसदन प्रणाली 
होने के कारण एक सदन में स्वीकृति तथा दूसरे में बहस होने के बीच दुबारा 
विचार करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। 

सीनेट में बहस की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। संगत या 
असंगत सम्बन्धी नियम लागू नहीं किया जाता। बहस को समाप्त करने की प्रणाली 
इतनी कठिनाइयों से परिपूण है कि इसकी बहुत कम मांग की जाती है तथा 
उसे कार्यान्वित तो और भी कम किया जाता है। इसे सभी सदस्यों के दो तिहाई 
भाग का समथन अवश्य प्राप्त होना चाहिए | इस प्रकार दीधघेकाल तक बहस 
करने का एक मार्ग मिह जाता है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक दल, यदि वह हटीला 
हो और किसी विवेयक्र के विरुद्ध प्रबल भावनाएँ रखता हो, तो घण्टों और दिनों 
तक निरन्तर चर्चा करते हुए विधेयक पर कार्यवाही नहीं होने दे सकता। 

इस लिए यह आश्चर्य की वात नहीं है कि छोटी संस्था की कार्य करने की 
गति मी धीमी है तथा वह सामान्यतः अपने कार्य-संचालन में कानून-निर्माण- 
विपयक्र बहत अधिक दिन ले लेती हं। 

टोनों सदन कुछ परिस्थितियों में अधिक अनीपचारिक तथा शीघ्रता से काम 
निबटाने की प्रणाली के लिए 'सम्पृण की समिति” के तरीके का प्रयोग करते हैं। 

मतदान मौखिक, हाथ उठाकर, ' वक्ताओं ! (एथा०») द्वार तथा सदस्या- 
नुक्रमांक पटकर किया जाता है। सामान्यतया अन्तिम प्रणाली का उपयोग तत्र 
किया जाता है, जबकि कोई दल इसकी मांग करता है। प्रतिनिधि सभा में तो 
इसमें बहुत समय व्यतीत हो जाता है तथा दभी-कभी किसी उिल में बाधा पहुँचाने 
के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। जब सदन “सम्पूर्ण की समिति? की 
स्थिति में होता है, तव रोल पढने की अनुमति नहीं दी जाती। 'कोरम? के 
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अनुरीध की अस्वीकृत नहीं किया जां सकेता। प्रगालौगत तरीकों के उपयोग के 
लिए बहुत से नियमों को मानना पड़ता है। कार्यवाही रोकने के लिए निरंतर 
प्रयास की निन्‍दा की जाती है। यह बात विशेष रूप से तब होती है, जब 
सदस्य या सदस्यगण, जो ऐसी वात करते हैं, अल्प संख्या में रहते हैं। दोनों 
दलों के नेताओं में तथा सदस्यों के वीच यदि श्रातृत्व की भावना रही, तो 
जटिल प्रणाली संहिता के दुरुपयोग की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। 

दो या तीन प्रगालियाँ इतनी पर्याप्त विशिष्टता रखती हैं कि इस पर कुछ कहना 
आवश्यक है। इनमें से एक तरीका “ बोलने का अवसर देने ? का है। इस तरीके 
से एक सदस्य के भाषण में दूसरे सदस्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है; 
फिर भी भाषणकर्त्ता सदस्य बैठता नहीं। यह हस्तक्षेप बहस के समय प्रश्न पूछ 
कर या विचार प्रकट करने के अनुरोध द्वारा किया जा सकता है, या एक सदस्य 
अपने समय को (प्रतिनिधि सभा में) अपने समर्थक को बोलने के लिए प्रदान 
कर सकता है। किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के लिए पूरा भाषण देना 
आवश्यक नहीं है। हैं, यदि सदस्य चाहे, तो दूमरी बात है। उसे उस दिन की 
कांग्रेस की कारवाई के मुद्रित विवरण में अपने मंतव्यों को (अथवा किसी सामग्री 
को) सम्मिलित करवाने के लिए केवल अनुमति के लिए अनुरोध की आवश्यकता 
होती है। इसके अतिरिक्त वह सामान्यतया विवरण (रेकाड) की अनुक्रमणिका 
में प्रायः ऐसी किसी भी सामग्री को सम्मिलित करने का अनुरोध कर सकता 
है, जिसका वह रचयिता नहीं है, किन्तु जिसे वह सामान्य हित की समझ सकता 
है। ऐसे अनुरोध को वास्तव में सदा ही स्वीकृत कर लिया ज्ञाता है। 

कामकाज की व्यवस्था स्तरीकृत होती है। दोनों सदनों की बैठक (सामान्यतया) 
दोपहर को होती है। इनका अधिवेशन प्रार्थना के पश्चात्‌ प्रारंभ होता है। 
इसके वाद कुछ और बातें मी होती हूँ तथा राष्ट्रपति का संदेश, अनुप- 
स्थिति के कारणों के सम्बन्ध में वक्तव्य, आवेदनपत्र, समितियों के प्रतिवेदन 
पर गौर और (प्रतिनिधि समा में कुछ निश्चित दिनों में) सार्वजनिक हित के 
विषयों पर एक मिनट के मापग। यदि ऐसी बातें नहीं होतीं, या यदि वे एक 
स्वीकृत समय पर होती हैं, तो दिन का मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ होता है। बंद दोने 
का कोई निश्चित समय नहीं है, पर सामान्यतया बैठक समाप्त करने के लिए 
करीब ५ बजे सायेकाल बहुसंख्यक दल के नेता प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैँ। जब 
विधानमंइलीय वर्ग का अंत सन्निकठ आता है, तब अधिवेशन काफी समय तक 
चलता रहता है। मुख्य विपयों पर बहुधा मंगलवार, बुधवार तथा गुदवार को 
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विचार किया जाता है। वर्षोत में शनिवार का अधिवेशन, विशेषकर सीनेट का, 
असाधारण नहीं होता। समितियों की ब्रैठक प्रातःकाल हुआ करती है, पर जनक 
सदन की अनुमति द्वोने पर दोनों की बैठकें साथ-साथ होती हैं) जब्र रोल नम्बर 
पुकारा जाता है, तंत्र समिति को अस्थायी अवकाश मिल जाता है। राष्ट्रपति के 
चुनाव के वर्षो को छोड़ वर अच कांग्रेस की बैठक कम या अधिक जनवरी के 
प्रथम ससाह् से लेकर निरंतर अगस्त के उत्तरार्द तक होती है। बहुधा इसकी 
बेठक अक्तूबर, नवम्बर में पुनः होती है। प्रस्तावों पर पुनर्विचार के अवसर पर 
अव्पसंख्यक दल सामान्यतया कतिवय बातों के सम्बन्ध में अपने विरोध को 
नाटकीय रूप प्रदान करता है जब कि वह अन्तिम समय में पूरे प्रस्ताव का 
समथन करने का अधिकार सुगक्षित रखता है। कभी-कभी ऐसे प्रस्ताव को इतना 
अधिक समथन प्राप्त होता है कि वह पारित तक हो जाता है। कभी-कभी 
इसके साथ यह निर्देश दिया जाता है कि एक विशेष प्रकार के संशोधन 
को सम्मिलित किया जाय अथवा एक निश्चित तिथि तक उसके विषय में 
पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय। 

जत्र कोई विल एक सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तब उसे तत्काल 
दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ सिद्धांतः (तथा बहुधा 
व्यवहारत:) यह उचित समिति के पास भेज दिया जाता है। वहाँ भी 
इसकी वही गति होती है, जो उस सदन में हुईं थी, जिसमें मूलतः उसे 
प्रस्तुत किया गया था। बहुधा इसके समान बिल वहाँ पहले से ही प्रस्तुत 
किये गये रहते हूं या प्रायः उनकी सुनवाई भी पूरी हो गयी रहती है। ऐसे 
"विषयों में कुछ हृद तक समन्वय की मावना असामान्य नहीं होती। दूसरा 
सदन मूल सदन की समिति के समक्ष हुई सुनवाइयों की प्रतिलिपि 
अथवा संक्षिप्त विवरण की मांग कर सकता है। समिति के अध्यक्षणण इस 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हैं तथा इस बात का पता लगाते हैं कि दूसरा 
सदन किस सीमा तक कार्य को शीघ्रतापृथक सम्पन्न कर सकता है। कुछ भी 
हो, यदि दूसरे सदन की समिति दिल का अनुमोदन करती है, तो इस विपय 
में, शीम्र या देर से कोई बिल प्रतिवेग्ति किया जायगा तथा सामान्यतः सदन 
में उस पर ध्यान दिया जायगा और दारवाई की जायगी | 

यदि बिल दूसरे सदन द्वारा भी पारित कर दिया जाता है ओर यह महत्वपूर्ण 
होता है, तो सामान्यतया पहले सदन द्वाग पारित किये गये उसके रूप में तथा 
उसके नये रूप में अन्तर होता है। यदि मूल दिल वही नहीं होता, जिसपर दूसरे 
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सदन में वास्तव में विचार किया गया था, तो भी यदि वह सम्बन्धित विषय से 
पर्याप्त रूप से मिलता-जुलता है, तो सामान्यतः उसपर इस प्रकार विचार-विमश 
करने की अनुमति मिल जाती है, मानों यह वही बिल हो। किसी भी तरह इस 
स्थिति में सम्मेलन समिति ? के नाम से पुकारा जानेवाला तरीका यहों था 
पहुँचता है। समाध्यक्ष तथा स्थानापन्न अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए दोनों सदनों के प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं। जिन सीनेटरों को नामजद 
किया जाता है, वे सामान्यतया वही होते हैं, जिनके लिए बिल प्रस्तुत करने 
वाला अनुरोध करता है। सदन में परम्परा के अनुसार अधिकांश ये सदस्य वही 
होते हैं, जो वास्तविक त्रिल पर समितियों में विचार कर चुके होते हैं। कुछ मामलों 
में अधिक योग्य अथवा दिलचस्पी रखनेवाले सदस्यों की इसके लिए नामजद 
करने के संशोधन भी प्रायः हुआ करते हैं। इनकी बेंटकें गुप्त हुआ करती हैं तथा 
ये दोनों रूपों के बीच के अन्तरों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति 
में प्रायः समभझीता ही होता है। जिन कारणों के प्रभाव से समझौता होता है, 
उनमें विशेष विपयों पर एक या दूसरे सदन की भावनाओं की प्रचलता (जिसमें 
कमी-कभी वे विशिष्ट आदेश मी सम्मिलित होते हूँ, जो बह अपने प्रतिनिधियों 
को देता है), मामले की सामान्य विशेषताएं, जन-रुचि और जन-समथन की 
मात्रा तथा स्वये सम्मेलन के प्रतिनिधियों के विशिष्ट विचार सम्मिलित होते हैं। 

नियम के अनुसार सम्मेलन का निर्णय प्रतिद्वन्द्दी ग्रिलों के प्रावधानों की 
सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। कोई नया विषय नहीं जोड़ा जा सकता, किन्तु 
बलों के पारस्परिक अन्तर की स्पष्ट सीमा के अन्तर्गत हुए किसी समभीते से 
उत्पन्न कोई साधारण परिवर्तन (यथा प्रगालीगत परिवर्तन) इसका अपवाद है। 
इसके सम्मेलन में भांग लेने वाले प्रतिनिधि अपने-अपने सदनों के समक्ष 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। सामान्वतया इनके प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया 
जाता है, पर यह अस्वीक्षत सी किया जा सकता है। इसके लिए पुनः सम्मेलन 
को बिल भेजने का निर्देश हो सकता हैं और नहीं भी हो सकता, पर यह 
तभी होता है जब कि सदन जिस धारा पर जोर देता है, उसे सम्मेलन ने 
असवीकृत कर दिया हो या उसमें उसने झुछ परिवर्तन कर दिया हो। यदि 
अन्तिम समय में बिल पर मतभेद उल्मन्न हो जाता है या उसे अस्वीकृत 
कर दिया जाता है, तव उस अविवेशन में उस पर पुनमाविचार नहीं किया जा 
सकता। सिद्धांततः उसे उसी अधिवेशन में नये विधदक्क के वुय में प्रसुत 
किया जा सकता है, पर ऐसी दात बहुत ही कम होती है। 
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यदि कोई विधेयक इस प्रकार दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, 
तो उसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति १० बिन के 
भीतर उसे स्वीकार कर सकते हूँ या उस पर विशेषाधिक्तार का प्रयोग कर सकते 
हैं। यदि वे इस अवधि में इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, तो ब्रिना उनके 
हस्ताक्षर के ही वह कानून बन जाता है। पर यह तत्न होता है, जबकि कांग्रेस का 
अधिवेशन स्पगित नहीं रहता है। बदि वह स्थगित रहता है, तो यह बिल कानून 
नहीं उन पाता है। यह ऐसी प्रगाली है. जिसे 'जेबी निषेधाधिकार ' (पाकेट विशे) 
कहते ह। यदि राष्ट्रपति बिल पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर देते हैं, तो उसे पुनः 
कांग्रेस सें भेजा जाता है। इसके बाद यदि कांग्रेस चाहे, तो शष्टपति के निषेघाधिकार 
की अवद्देलना ढर उस विल को स्वीकृत कर सकती है, पर इसके लिए दोनों 
सदनों में से प्रत्येक में रोल नम्बर पुकार कर मत लेने पर दो तिहाई बहुमत का 
होना आवश्यक होता है। निषेघाधिकार का प्रयोग होता ही रहता है। शायद प्रति 
अधिवेशन में इसकी संख्या आसतन १५ या २० तक पहुँच जाती है। फिर भी, 
कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के पश्चात्‌ बहुत कम जिलों को पारित करती है। 

दो या तीन विशेष प्रकार के कानून-निर्माण विपयक कार्यो का उल्लेख करना 
आवश्यक है। तथाकथित संयुक्त प्रस्ताव की मी, जो किसी त्रिल के जीवन को 
बढ़ाने के लिए प्रायः प्रस्तुत किया जाता है, वही प्रगाली होती है, जो सार्व- 
जनिक दिलों की होती है तथा इन दोनों में मुश्किल से अन्तर किया जा सकता 
है। एक ही साथ प्रस्ठुत किये जानेवाले (८००८ए०7०४७) प्रस्तावों पर राष्ट्रपति के 
हस्ताक्षर दी आवश्यकता नहीं होती। ये प्रम्ताव या तो वाध्यतामूलक नहीं होते 
या वे परामश देनेवाले होते हैं, अथवा वे ऐसे विपयों से सम्बन्धित होते हैं, 
जो केवल कांग्रेस के अधिकार-्षेत्र के अन्तर्गत ही होते ह--जैसे कि निजी 
घरेलू व्यवस्था ओर आन्तरिक संगठन। इसके अतिरिक्त सरल प्रस्ताव भी 
होते दे, जी केवल एक ही सदन तक सीमित रहते हैं तथा श्नके विपय एक 
ही साथ प्रस्तुत किये जानेवाले प्रस्ताव के समान होते हैं। 

प्शासन विभाग के दोचे दे पन्गठन का अधिगांश कार्य फिलहाल स्वये 
प्रशासन द्वारा ही प्रारम्म किया जा सकता हैं। फिर भी, राष्ट्रपति को तत्सम्बन्धी 
योजनाओं को कांग्रेस के सुपुदे करना पड़ता है। यदि योजना के प्रस्तुत शेने के 
६० दिन के भीतर यदि कोई एक भी सदन उसे अपनी छल सदस्यता के 
बहुमत से अस्वरीकृत कर देता है, तो योजना गिर जाती है। छन्यथा यह 
समझा जायगा कि कांग्रेस ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी हैँ! ब्रिटेन तथा 
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अमरीका में विनियोग नीति तथा कार्य-प्रणाली में इतना मारो अन्तर है कि 
इन पर पृथकू-प्थकू रूप में विचार करने की आवश्यकता है। सिद्धांततः 
तथा सामान्यतया व्यवहार में भी अमरीका में ऐसा कोई भी विनियोग 
नहीं किया जा सकता, जिसके लिए पहले से कानूनों द्वारा अधिकार न दिया गया 
हो। विपरीताथ में कोई भी अधिकार देने वाला बिल स्वयं कोप का विनियोग 
नहीं कर सकता। अधिकार प्रदान करने वाले कानून सामान्य सार्वजनिक कानून 
होते हैं, जिनके द्वारा अभिकरणों की स्थापना की जाती है या गतिविधियों 
का डललेख किया जाता है। इनके द्वारा खर्च की सीमा निधोरित की जाती 
है, आवश्यक कोप के लिए अनुमति दी जाती है या विपय पर मौन भी रहा 
जा सकता है। सामान्य निर्देश या उच्चतम सीमा निर्धारित करने के अछावा 
अधिकार देने वाले कानून पर इसकी भाषा का भारी प्रभाव नहीं पड़ता। 
सभी विनियोगों को अलग कानून द्वारा ही किया जा सकता है, जिनकी 
प्रणाली कुछ मिन्न ही होती है। किसी कारवाई के लिए अनुमति मिल 
जाने पर भी कांग्रेस किसी विनियोग को अस्वीकृत कर सकती है या उसमें देर 
कर सकती है। जितनी रकम के लिए. अधिकार दिया गया होता है, उसमे 
भारी कटौती भी की जा सकती है। इसी कारण सदन विनियोग समिति को 
कांग्रेस का तीसरा सदन ' कहा गया है। 

कार्य-पगाली के अनुसार यह आवश्यक होता है कि विशेष गतिविधियों के 
लिए उत्तरदायी अभिकरण आगामी जुलाई से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के 
लिए अपने व्यय-सम्बन्धी अनुमान १ अक्तूबर तक राष्ट्रपति के कार्यालय में 
बजद-विभाग में पेश कर दें। इसके बाद प्रकाशन विभाग में जो कुछ निर्णय 
किया जाता है, उसे जनवरी में कांग्रेस में प्रशासन बजट के रुप में प्रस्तुत 
किया जाता है। इसके वाद इसे विनियोग समितियों के पास भेजा जाता है। 

तत्पश्चात्‌ विनियोग समितियों विस्तृत जाँच तथा प्रत्येक समिति के अधि- 
करण अथवा अभिकरणों से सम्बन्धित बिलों पर प्रतिवेदन देने के लिए इसे 
उपसमितियों के पास भेज देती हैं। यह अध्ययन मुख्यतः लम्बी मुनवाई 
का रूप धारण कर लेता है जत्र कि सम्बन्धित अमिकरण के अधिकारों अपने 
अनुमान को तही बताने के लिए दलीलें प्रस्तुत करते ६ तथा प्रएनों के उत्तर 
देते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्य उपसमितियां सामान्यतः अपने कर्मचारियों द्वारा 
इसके अनेक स्वतंत्र अध्ययन करती हूँ। कांग्रेस के अन्य सदस्यों तथा कांग्रेस से 
ब्राहर विभिन्न दलों के सुन्ताव लिये शर्त ह। इसके दाद “मृल्यांकन? के लिए 
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उपसमिति की बैठक होती है तथा इनके बाद वह पूर्ण समिति में अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यह समिति यदि कुछ परिवतेन करती है, तो वह 
मामूली होता हैं तथा उसके बाद उसे सदन में विचार-विमर्श के लिए भेजा 
जाता है। इसे अन्य प्रकार के बिलों की भपेक्षा अग्रिम स्थान दिया जाता है। 
प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के बाद (व्यवहारतः विनियोग 
त्रिल्ों पर प्रतिनिधि तभा ही पहले विचार करती है) इसे सीनेट में भेजा जाता 
है। वह्ें तथा सम्मेलन में इनकी स्वीकृति की प्रणाली अन्य बिलों के ही समान 
है। राष्ट्रपति किसी मी, विनियोग तिल के क्रिसी भाग पर निषेधाधिकार का 
प्रयोग नहीं कर सकते; क्योंकि इससे वह विनियोग पर पूर्णरूपेण निपेधाधिकार 
लागू करने के समान हो जायगा। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में वे हिचकिचाते 
हैं| फिर भी, वे किसी विशेष विभाग या मद पर विनियोग की गयी रकम को पूरा 
खच करने से इनकार कर सकते हैं ओर अब तक कांग्रेस ने अपनी इच्छा को 
पूरा करने के लिए कोई कारवाई नहीं की है। आवश्यकता के अनुसार पूरक 
विनियोग भी किये जाते हैं। इंड्धि (जो अब अधिक की जाने लगी है) या 
कमी सदन में प्रस्तुत संशोधनों द्वारा की जाती है। कभी-कभी सामान्य नियम 
लागू किया जाता है, जिसके अनुसार सभी बिनियोगों में कुछ प्रतिशत के 
हिसाव से कशणेती की जाती है या अतिरिक्त कमचारियों की नियुक्ति या रिक्त 
स्थानों की पृर्ति पर प्रतित्रंध लग जाता है। सरकारी ख्च में जो इधर अत्यधिक 
वृद्धि हुई है, उसे देखकर यह अस्वाभाविक नहीं है। 
इस प्रकार कानून बनाने की प्रणाली में दोनों राष्ट्री के बीच जो अन्तर है, वह 
यद्यपि सामान्यतया भारी दिख पड़ता है, तथापि इनके लक्ष्यों में अन्तर 
नहीं है। ये अन्तर अधिऋ्रांशतः दो आधारभूत सांविधानिक अन्तरों के कारण 
उत्पन्न होते हैं। अमरीझआ में ऐसी द्विसदन प्रणाली हे, जहाँ दोनों सबनों में 
बहुत दृद तक समानता है और (सवोपरि बात यह है कि) यह विधान-मंडल 
ऐसा है, जो न्यायिक रूप से प्रशासन विभाग से बिलकुल स्वतंत्र है तथा इसकी 
कार्यवाही भी ऐसी होती है कि यह स्वतंत्रता वास्तविक होती हैं। दूसरी ओर 
ब्रिटेन में 'हाउस आफ कामनन्‍्स ? को हाउस आफ लाडंस पर और उसके विरुद्ध 
अत्यधिक तथा जानवूभकर प्रम॒त्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 
संसद और प्रशासन के मध्य मंत्रिमंडल जो समनन्‍्वबकारी तथा एकता स्थापित 
करने का कार्य करता है, वह दसरे प्रकार की प्रगालियों और प्रधाओं का जन्‍म 
देता है] इस प्रकार विभिन्न शासन-पद्धतियां दृष्टियोचर होने लगती हें। 
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४७ 
कांग्रेस की नि्णय-प्रणाली 


कांग्रेस तथा ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल का अन्तर अधिकार के विकेन्द्री- 
करण तथा केन्द्रीकरण का अन्तर है। केन्द्रीवरण का मूल्य स्पष्ट है तथा उसका 
बचाव आसानी से किया जा सकता है। विकेन्द्रीकरण का मूल्य अधिक 
पेचीटा है। संसद का दलीय बहुमत अपने मंत्रिमंडल के, जिसमें उसे विश्वास 
होता है, नेतृत्व को मानता है। मंत्रिमंडल नोकरशाही के विशेषज्ञों के विचार 
तथा राष्ट्र की विचारधारा में, जो सामान्यतया सदस्यों के विचारों में प्रति- 
ब्रिम्बित होती है, बारीकी से संतुलन कायम रखता है, पर वह स्वतंत्र रूप से 
काम करने में भी नहीं हिचकिचाता। ये तत्व कांग्रेस में भी हैं, पर उसमें 
दल तथा नोकर्शाही का प्रभाव कम होता है। स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता 
है तथा विशेष द्वितों के दबाव अधिक स्पष्ट होते हैँ एवं उनका प्रयोग 
अधिकांशतः प्रक्रिया के एक मिन्न चरण में किया जाता है। 

कांग्रेस के निर्णय करने के कार्य के चार बड़े पहलू होते हैं। ये है निर्वाचकों 
का प्रभाव, सिद्धांत", दल तथा अनुसंघान। हम इन पर इसी क्रम से विचार 
करेंगे। दोनों रा्ट्रों में जो अन्तर है, वह इस क्रम को सही बताने से ही 
संयोगवश प्रकट हो जाता है। ब्रिटेन में दल के प्रभाव पर प्रायः निश्चित रूप 
से सर्वप्रथम विचार करना दोगा। 

कांग्रेस एक जटिल राष्ट्रीय तरकार में स्थानीय तत््य का प्रतिनिधित्व करती है। 
उसके सदस्यों को स्थानीय रूप से दल के स्थानीय संगठन द्वारा अथवा 
“प्रत्यक्ष प्राथमिक निर्वाचन? में मतदाताओं द्वारा नामजद किया जाता है। 
सदस्यों का चुनाव स्थानीय निवाचन क्षेत्रों द्वार किया जाता है, जिन्हें दल के 
राष्ट्रीय संगठन से सामान्यतः तनिक मी नहीं अथवा बहुत कम सद्यायता मिलती 
है। अधिकांशतः भावी सदस्य अपने समुदाय, गज्य या क्षेत्र दी सम्रस्याओं 
पर अपना अभियान कम्ता है। इसमें उसे दल के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिन्न 
मत रखने में «भी कोई हिचकिचाहद नहीं होती। यह स्थिति तब उत्पन्न 
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हलक हक राव नल भ द्राज अ््िशचलर यश च्न्ति या राज्य तल. 2 रा + 4 
देती हैं, उत्र राव चहुतव भाव। उत्स्य के जल या राज्य के सवात्तम द््ति 
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के सम्बन्ध म॑ उससे मिन्न मत रखता है। ऐसी स्थिति में उदस्य को स्थानीय 
दल का मौन अथवा सक्रिय समथन प्राप्त हो सकता है। 
यदि सदस्य एक बार पदाजद हो जानेपर अपने जिले से सम्पर्क भंग कर 
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का लिए उस सकद मभीेलना पड सकता है | वास्तव म॑ इस 











देता 
द्ता हु, तो 


खतरे की अधिक आशंका नहीं है, क्योंकि संचार तथा सम्पर्क स्थापित करने के 
वहुत-से साधन हैं। उसके निवाचन क्षेत्र से प्रतिदिन एक सो पत्र और यदि वह 
भारी जनसंख्या वाले राज्य का सीनेव्र है, तो इससे सी कई गुना पत्र, उसे प्राप्त 
होते हैं। इनमें से अधिकांश पत्र सहायता के लिए होते हैं, पर अन्य बहुत-से पत्रों 
में राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार प्रकद किये जाते हैं | इसके अलावा देश के दूरस्थ 
भागों से भी दशकों का वाशिगव्न में तोता लगा रहता है और ऐसी यात्रा में 


लोग थरने सीनेय्रों दथा प्रतिनिधियों से प्रायः अवश्य मिलते हैं। इसके अलावा 
किसी कारण तथा अन्य विषयों पर सदस्यों से मुलाकात करने के लिए बहुत-से 
शिध्मंडल था दशक्गग आते हैं | टेलीफोन तथा तार संचार के अन्य साधन 
हैं। सदस्यों को यात्रा के लिए छुद्दु द्रव्य भी मिलता है, जिसका उपयोग अपने 
निवाचका का मत ज्ञानन तथा अपने द्वान किये गये कायां के सम्बन्ध में उन्हें 
दतान क लिए का ज्ाव दादा दात्रा मे कया जाता है| 
किसी भी सदस्य के निवाचन क्षत्र का यह प्रभाव कई तरोकों से प्रकट 
किया जाता है। इसका अधिक सम्बन्व सार्वजनिक कार्य--बथा नयी सरकारी 
इमाग्त, जललात की योजनाएँ तथा सेनिक संस्थानों--से रहता है, झिससे उस 
क्षेद्र मं धन पहुँचता है तथा उसकी उविधाओं में इंड्धि होती हैं। इस प्रकार 
की यो जनाओं पर संघीय सरकार का खच खरखबों डालर में होता है। ' पारस्परिक 
सहायता ” (.०8-7०॥7१£) इससे ही उत्पन्न एक तत्व है, जिसके जरिये 
सदस्य स्थानीय समर्थन प्रात करने के लिए एक दूसरे की सहायता 
करते है। वे एक दसरे की योजना के लिए मतदान का समर्थन प्रदान करते 
हं। सब्रसे स्पष्ट पमाव सद्रस्थ के आधथिक एवं अन्य दृष्ठिकोणों से परिलक्षित 
होता हं, क्योंकि इससे ही प्रमावित होकर मतदाता उसे निवालचित करते हैँ। 
यही वे शुट हैं, जो अमरीका की राजनीतिक पद्धति के एक सबसे बड़े तत्त्व 
हँ। ब्रिटेन जैसा ये एक या दूसरे बड़े राजनीति दल पर अपना ध्यान अधिक 
नहीं देते। इनका रुप क्षेत्रीय तथा विभागीय रहता हैं तथा इसलिए दोनों 
दलों के उम्मीदवार उन्हें अपनी ओर आकर्पित करने के लिए मनाते 
हैं। केबल दक्षिग में ही, जो आर्थिक कारणों से अधिक सामाजिक और 
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ऐतिहासिक कारणों से मुख्यतः 'एक दल्लीय” है, वास्तव में पूर्ण केन्द्रीकरण 
है; पर यहाँ दल के ही भीतर मनोनयन के लिए संघर्ष होता है। उदाहरणाथ 
श्रप्तिक संगठनों के सदस्य अत्यन्त मिन्न-मिन्न प्रकार से किसी विशेष उम्मीदवार 
का समर्थन करते है | 

कांग्रेस के मीतर और उसके ऊपर इन विशेष हितों अथवा दबाव डालने 
वाले गुटों का किस ढंग का प्रभाव पड़ता है? यह इतना जटिल है कि मोटे 
तीर पर ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। चार बड़े-बड़े गु्ों के हाथ में 
अत्यधिक राजनीतिक शक्ति है। ये हं--व्यवसाय, कृषि, श्रमिक तथा सेवानिवृत्त 
वृद्ध । एक पांचवें दल का मी प्रादुर्भाव हो रहा है, जो बड़ी उम्र वाले लोगों 
का है। इसका रूप भी इनके जैसा होने की सम्भावना है। कर्मचारी, हब्शी, 
उपभोक्ता, कंजरवेशनिस्ट (सनातनी), आन्तरोष्ट्रीय सहकारबादी तथा देशभक्ति 
मोर्चे एक दूसरे स्तर का प्रतिनिषित्व करते हैं, कुछ पेशों के लोग यथा 
वकील तथा डाक्टर सीमित दायरे में प्रभावशाली ह। 

ऊपर जो खाका खींचा गया है वह निश्चित रूप से अत्यधिक सरल है। 
व्यावसायिक दल कुछ थोड़ी-सी बातों के सिवा कमी एक नहीं रहता। निर्यातकों 
तथा आयातकों मे संत्रप होता है। कांग्रेस की समितियों में प्रतिहन्द्दी दलों 
द्वाया अपना-अपना प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। बड़े-बड़े तथा 
छोटे-छोटे व्यावसायिक सदनों का प्रचार-कार्य निरंतर जारी रहता है। कुछ दृद 
तक यह अन्तर-दलीग प्रतिद्वनिद्वता कृषि-क्षेत्र मं भी है। सिंचाई वाले कृपक 
अन्य साधारण कृपकों से ऋगड़ते हैं। फसल प्रतिदन्द्रिता तथा उसी फसल के 
सम्बन्ध में आन्तर्बिमागीय प्रतिद्रन्द्रिता राजनीतिक क्षेत्रों में यत्र-तत्र दृष्टिगोचर 
होती है। बड़ी-बड़ी कृषि संस्थाएँ बहुत कम तथा एक समान आवाज़ में 
बोलती हैं। विराट श्रमिक संघों की प्रतिद्वन्द्रिता भी कंग्रेस में परिलक्षित 
होती है। हमारे विस्तार्वादी समाज का समस्त जटिल स्वरुप कांग्रेस पर पढ़ने 
वाले दबातों के रुप में परिलक्षित होता है | 

यह वात क्षेत्रीय गुटों के सम्बन्ध में मी काफी स्पष्ट रूप से लायू होती है 
शहर तथा देहात का संघर्ष प्रत्येक जगह विद्यमान है। यह संघर्ध इतना अधिक 
है कि जिस राज्य में शहरी तथा देह्वती क्षेत्र बरातर हैं, ये बहुधा राजनीतिक 
दृष्टि से सबसे अधिक अस्थिर होते हैं। बड़े-बड़े सगरों में उपनगरीय क्षेत्र 
श्रमिकों के जिलों से प्रतिद्वन्द्रिता करते हैं। औद्योगिक पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य- 
पश्चिम क्षेत्रों में इस प्रकार की दलीय स्थिति है। दक्षिग में अब भी 


अधिकांशतः अनुदारवादियों का गढ़ है। इसके अतिरिक्त ओशो ड्छ पिह 
मोंट से, जहां मतगन-विषयक कानून अनुमति देते हैं, कुछ श्रमिक लद्रह्ाबाद 
का भी आगमन हो गया है। प्रेरी राज्यों मे अभी तक कृषि उम्रवादितों #4/ यह 
बात ऋण लेने के समय से ही हैं, पर वे रिपब्लिकन तथा डेमोक्रैट हेनेम्के- 
बजाय वास्तविक अर्थ में कृषि? दल के ही कह्टे जा सकते हैं। राकी पहाड़ी के 
राज्यों का अपना एक अलग क्षेत्र है, जो जलामाव के सम्बन्ध में ही अधिक 
चिंतित रहता है। यह सरकार के महान्‌ जललोत साधन निर्माण गतिविधियों के 
रूप में अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति करता है। प्रशांत महासागरीय तट के 
राज्यों की स्थिति अधिक जय्लि है और परिणामस्वरूप वे दलीय आधार के 
बदले वास्तविक प्रश्नों के विवाद में ही अधिक व्यस्त रहते है। 

उन विभिन्न दबाव डालने वाले वर्गो के प्रतिनिधियों के पास केवल समितियों 
के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने तथा कायोलयों और प्रकोष्ठों में 
अनोपचारिक सम्पर्क के ही खोत नहीं हं। स्वयं सदस्यों का रुख सामान्यतया 
उनके निर्वाचन क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण का इतना अभिन्न 
अंग बन जाता है कि वे इनकी विचारधारा में अस्पष्ट रूप से विल्लीन हुए रहते 
हैं। बहुधा वे स्वयं स्वभावतः अपने क्षेत्र के आर्थिक हितों के प्रवक्ता बन जाते 
हैं। अधिक बड़ा वर्ग एवं अधिक महत्वपूर्ण बग अपनी सदस्यता तथा निकट 
सम्पक की चनिश्वत वाह्य मतदाताओं को प्रभावित करने का अधिक प्रयास 
करता है, क्योंकि इसका विश्वास है कि इनके सहानुभूतिपू्ण दृष्टिकोण से कांग्रेस 
अवश्यभावी रूप से प्रभावित होगी। इसके लिए विज्ञापन सबच्से अधिक प्रयुक्त 
होने वाला साधन है। 

यह विश्वास करना बिलकुल गलत होगा कि ऐसे वर्गों का प्रभाव मुख्यतः 
बुराई से पूर्ण होता है। वे स्वभावतः अपने क्षेत्र के सदस्य को प्रवक्ता बनाते हैं। 
वें अपनी विचारधारा को न्याय एवं त्कपूर्ण प्रमाणित करने के लिए अम्य क्षेत्रों 
के सदस्यों को भी मनाने का प्रयास करते हैं। भारी द्ाव डालकर अपनी बात 
मनवाने की अमरीकी प्रवृत्ति काफी प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है, पर यह एक 
राष्ट्रीय चरित्र हो गया ह तथा कांग्रेस के सदस्यों ने इसके विरुद्ध बचाव के काफी 
साधन ट्ूँद निकाले हैं। आज सरकार का खर्च अधिझांशतः विभिन्न आर्थिक 
वर्गों के मध्य समन्वय स्थापित करने से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त यह 
युग भी संघटन का है तथा इससे भी अधिक स्वाभाविक बात यह है कि किसी 
विशेष प्रश्न पर किसी विशेष विचारधारा पर आधारित सामूहिक कार्रवाई 
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सांमान्व दलीय राजनीतिक संगठन का पूरक दोती है और बहुत कुछ उसे 
विघटित भी कर देती है। बहुत-से विपयों पर दृष्टिकोणों की जटिल पद्धति को 
द्विदलीय प्रणाली पर्याप्त स्पष्ठता के साथ प्रतित्रिग्बिस नहीं करती। यदि ये बगगे 
व्रिविश प्रगाली में सामने कम नजर आते है तथा कम आक्रमणात्मक प्रतीत 
होते है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने कानून-निर्मीण-कार्य पर 
प्रभाव डालने के वेकल्यिक साधन खोज निकाले हैं। ब्रिग्श दल स्वयं अधिकां- 
शतः विशेष वर्गों के समरिश्रण हैँ, जो दल के दृष्टिकोणों को मीतर से प्रभावित 
करते रहते हैं। इतके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालय तथा अभिकरण सामरान्यतया 
ऐसे औपचारिक साधन प्रदान करते हैं, जिनका काफी प्रचार नहीं होता, जिनके 
जरिये सम्बन्धित वर्ग किसी प्रस्तावित कानून को, उसकी प्रोढावस्था में, अपने 
दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है। अमरीका में भी इन दोनों जैसी बातें 
विद्यमान हैं। 

जहाँ तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, ये गुट इतने स्पष्ट हैं और कमी-कभी इनकी 
ऐसी द्ुगाइयों सामने आयी हूँ कि कुछ लेखकों ने इन गुटों की वास्तविक शक्ति 
और प्रभाव की अपेक्षा उन्हें अधिक शक्तिशाली और प्रमावशाली समभने 
की गलती की है। इसके लिए कांग्रेस ने कुछु सुधारात्मक उपाय भी किये हैं| 
इनमें से प्रमुख उपाय यह है कि स्वये सदस्य ही इस बात को अच्छी 
तरह से सममभते एवं जानते हैँ कि वर्गों की इच्छा तथा जनता के हित 
में भारी अन्तर है। अतः एक पक्षीय विचारधारा को स्वीकार करने में 
सतकंता बस्तनी आवश्यक है। वर्गों की विचारधारा के शु्णों से स्पष्ट तथा 
अलग उनकी राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध कांग्रेस ने मुख्यतः वर्गों की 
गतिविधियों के लिए प्रचार के तथा स्वयं अपने निर्णयों के सम्बन्ध में अस्पष्टता 
के अञ्न का प्रयोग किया है। अधिकांशतः प्रकोष्ठों (0७७६७ ओर प्रको४- 
प्रचारकों (.,09595७) का पंजीकरण आवद्यक होता है। ऐसे पंजीकरण में रकम, 
खन का दंग, कोप के सोत, सदस्वता, नाम तथा ग्रतिनिधियों के वेतन का 
बताया जाना सम्मिलित होता है। जहाँ तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, वह यथासम्भव 
ऐसे काबून पर अन्तिम रुप से निर्णय करने से बचने का प्रयास करती दे, 
जिसे दवाव डालनेवाले गुर्यों का जोरदार एवं उद्र समर्थन प्राप्त होता हैं; 
किन्तु जिसे जन-हित के विपरीत समझा जाता है। वह विश्वास करती है कि 
ऐसा करके वह लन-हित की रक्षा कर रही है तथा साथ हवी-साथ आगामी 
चुनाव के समय प्रतिकूल मत देनेवालों को विशेष गुटों द्वारा दिये जाने वाले 
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शजनीतिक दण्डों से मी बच रही है। ऐसे तरीके बहुत-से हैं। एक या दूसरे 
सदन में देरी, संशोधनों को प्रभावहीन करना, राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार का 
आएवासन, सदन नियम समिति द्वारा आम बहस की सुविधा न देता, रोल 
नम्बर पुकारने के बदले दूसरे हंग की मतदान प्रणाली अपनाना, सम्मेलन 
समिति द्वार आपत्तिजनक धाराओं को समाप्त कर देना, इत्यादि ये तरीके हैं। 
दूसरी ओर एक हृटीला तथा शक्तिशाली अल्पसंख्यक गुट बहुधा उस कानून 
को अवरुद्ध कर सकता है, जिसका बह विरोध करता है। 

फिर भी, जब्र तक समाज मीतिकवादी है अथोत्‌ जब्र तक इस विश्व की 
मूल्यवान वस्तुओं पर अधिकार करने के लिए आर्थिक तथा शक्ति ग॒ठों का 
संघर्ष उसकी सुख्य विशेषता है, तब तक हमें यह आशा करनी होगी कि इस 
संघ का स्थानान्तरण राजनीतिक क्षेत्र में होता रहेगा। समाजबाद घन के मूल्यों के 
स्थानपर अधिकार, प्रतिष्ठा और सुरक्षा के मूल्यों की स्थापना कर सकता है, 
किन्तु संघर्ष चलता रहता है। अमरीकी कांग्रेस बहुत ही मानवीय संस्था है, पर 
अब तक यह इन दबाव डालनेवाले गुटों के समक्ष आत्मसमर्पण ही करती आयी 
है। कांग्रेस के सदस्य अपनी कारवाइयों में “सिद्धांत? को सर्वोच्च स्थान देते 
हैं। सच्चे तथा जन-भाषना से प्रेरित सदस्यों के लिए--ओर अधिकांश सदस्य 
इन दोनों से प्रभावित होते हैं, कानूम-निर्माण-विषयक प्रस्तावों की बड़ी भूल- 
भुलेया से निकलने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का स्पष्ट मार्ग हूँदढ निकालने 
दा प्रयास करना स्वाभाविक है। सभी में निषुणता प्राप्त कर लेना प्रत्यक्षतः 
असंभव है। ऐसे प्रस्तावों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उनमें जो 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होते है, वे भयंकर रूप से जख्लि होते हूँ। परिणामस्वरूप 
सिद्धान्त के रूप में एक ऐसा माग हँढ निकालने का प्रयास किया जाता है, जिसमें 
सम्बन्धित विपय की कुंजी मिल जाती है। ऐसे बहुत-से सिद्धांत उपलब्ध हैं 
यथा लागव। एक सदस्य प्रत्येक प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह पृछु कर ही प्रसिद्ध 
हो गये कि “घन कहाँ से मिल रह्य है?” फिर ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो 
* ग़ज्यों के अधिकार पर जोर देते हूँ। वे यह देखते हैं कि कहीं इस प्रस्ताव 
के जरिये राज्यों का कुछ अधिकार राष्ट्र को तो नहीं मिलने जा रहा है। 
कुछ लोग निजी अध्यवसाय के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, जो इस बात पर 
आपत्ति प्रकट करते हूँ कि सरकार अपने नागरिकों से ही प्रतिद्वन्द्रित फर रही 
है। कुछ लोग ' राष्ट्रीय सार्वभौमिकता ? का बहुत ही ख्याल रखते हैं। जो लोग 
“विदेशी सहायता? तथा आन्तराष्ट्रीय सहकारिता पर आपत्ति प्रकट करते हैं, 
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उनका 'सब्से पहलें अमरीका! बहुत ही लोकप्रिय नारा/ है। कल्याणकारी 
राज्य” का अथ विभिन्न समस्याओं के लिए भिन्न-भिन्न होता है ओर वे इसका 
भिन्न-भिन्न विययों पर प्रतिपादन करते हैं। कुछ लोगों का अंतिम ध्येय विश्व- 
सरकार है। बहुत-से लोग नागरिक स्वतंत्रता के प्रति विशेष रूप से सतक रहते 
हैं। इस प्रकार के सिद्धांत से प्रायः सभी सदस्य बहुत ज्यादा प्रमावित होते हैं। 

वास्तव में सावंजनिक हित के दृष्टिकोण से किसी प्रश्न पर विचार करने के 
लिए, सिद्धांतों पर अधिक निर्भर रहना बहुत ठीक नहीं है। इससे समस्या 
अत्यधिक सरल दिखायी पड़ती है। आज सरकार की कोई भी समस्या एक से 
अधिक सिद्धांतों पर आधारित रहती है, जो परस्पर-विरोधी भी होते हैँ और 
शायद इनमें समी अच्छे ही होते हैं। इसलिए एक ही सिद्धांत से समस्या 
का समाधान करना खतरे से खाली नहीं रहता। इससे विकल्पों पर उचित रुप ' 
से विचार करने का अवसर ही नहीं आता। इसका चतुर लोगों द्वारा अपने 
कार्यों के लिए आसानी से प्रयोग भी किया जा सकता है; क्योंकि वे कांग्रेस के 
सदस्यों के व्यक्तिगत सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तथा सम्बन्धित विषय का 
विश्लेपग कराने के बच्माय उनके विचार को अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। 

कांग्रेस-सदस्थों पर प्रभाव डालनेबाला तीसरा साधन राजनीतिक दल है। 
दलों के ऐतिहासिक तथा विवरणात्मक विश्लेषण को हमें एक बाद के अध्याय के 
लिए ही छोड़ देना होगा और यहाँ कांग्रेस के व्यवह्र पर इसके प्रभाव पर ही 
कुछ चर्चा कर सनन्‍्तोष करना होगा। वह जो प्रमुख एवं उत्तरदायित्वपूर 
कारय करता है, उसकी ठुलना 'हाउस आफ कामन्स? में नहीं मिलेगी। 
जैसा कि हमने देखा है, यह कांग्रेस का संघटन अवध्य करता है। कांग्रेस के 
सारवजनिक व्यवहार में भी यह राष्ट्रति या समस्त प्रशासन विभाग के विरुद्ध 
महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। कांग्रेस में राष्ट्रपति का दल अथवा उसके बहुत 
अधिक सदस्य यह अपना करतेव्य समभते हूँ कवि रा्ट्रति का कानून सम्बन्धी 
प्रस्ताव उचित रूप से प्रस्तुत किया जाय तथा उस पर विचार हो। कुल मिला- 
कर दल सामान्यतया यह नहीं सोचता कि उन जिलों को पास कराना उसका 
कर्तव्य है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के दल के बहुत से सदस्य किसी विपय पर 
राष्ट्रति के आचरण तथा नीति का बचाव करने के लिए उठ खड़े होंगे। 
इसके विपरीत विरोधी दल राष्ट्रपति के प्रस्तावों या प्रशासन या नीतियों की 
विशद आलोचना करने का अवसर इँदने का प्रवास करेगा, किन्तु वह बहुत 
कम उनका विरोध करने को दलीय कर्तव्य समकेगा। 

दर 


अनेक और सम्मवतः अधिकांश सदस्य दलगत नीतियों और निष्ठाओं पर 
विशेष जोर नहीं देते। प्रत्येक सदन में एक ऐसा गुट होता है, जिसे अस्पष्ट 
रूप से दल का नेतृ-मण्डल कहा जाता है, पर इस गुट के सदस्य भी 
वहुधा उसी विषय पर अपने को एक दूसरे के विरुद्ध पाते हैँ। जबकि 
प्रत्येक दल के कतिपय सदस्य ग्रायः सदा ही इस नेता-मंडल से प्रेरणा प्रात 
करते रहते हैं, फिर भी कुछ दूसरे सदस्य अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हैं। 
यह स्वतंत्रता बहुधा ऊपर बताये गये स्थानीय रुख ( यह बात सत्य है कि इसमें 
स्थानीय दल का भी मत सम्मिलित रहता है) पर आधारित रहती है, पर इसके 
अलावा यह बहुधा अन्य बातों पर भी आधारित रहती है यथा सिद्धांत तथा 
सार्वजनिक हित। समितियों के अध्यक्ष, जो अपनी वरिष्ठता के कारण सुरक्षित 
रहते हैं, वहुधा दलीय मार्ग पर न चलने के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। ये कुछ 
हृद तक दलीय नेतृत्व के प्रतिद्नन्द्री रहते हैं। 

प्रस्तावों में पेश किये जाने वाले संशोधनों पर ही एकरूप दलीय मतदान की 
संभावना रहती है। स्वयं प्रस्ताव पर इस प्रकार का मतदान बहुत कम होता है | 
हाल के वषों में नाम पुकार कर मतदान लेने के जो महत्वपूण अवसर आये, 
उनमें बहुधा दोनों दलों के बहुसंख्यक सदस्यों ने एक ही ओर मत दिये। जहाँ ऐसी 
बात नहीं थी, वहाँ अधिकांश मामलों में एक दल की काफी बड़ी अल्पसंख्या ने 
दूसरे दछ के बहुमत के साथ मत दिया ओर दूसरे दल के बहुमत ने एक दल 
के बड़े अल्पमत के साथ मत दिया। 

यह द्विदलीय अथवा नि्दलीय दृष्टिकोण सबसे अधिक सम्रितियों की गोपनीय 
प्रशासनिक बैठकों में, जहाँ वास्तविक नि्य किये जाते हैं, दृष्टिगोचर होता है 
जब कि सीनेट की विदेश सम्पर्क समिति की द्विपक्षीयता प्रसिद्ध है। तथ्य यह 
है कि दोनों सदनों की अधिकांश स्थायी समितियों की भावना और दृष्टिकोण 
हिदलीय होते हैं। ऐसा विशेपतः उस समय होता है, जब्र पत्र-प्रतनिधि और 
जनता के सदस्य उपस्थित नहीं होते। विरोधी मत भी निश्चित रूप से विद्यमान 
रहते हैं, पर उनका दल से सामान्यतया कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 

दलों में इतनी ठिलाई क्‍यों है! वस्त॒ुतः यह बात हमेशा नहीं थी, क्योकि 
वीसवीं सदो का प्रारंभ होने के समय दलीय अधिकार का प्रदर्शन इस बात का 
प्रमाण है तथा जत्र श्री बुड्रो विल्‍्सन राष्ट्रपति हुए, तब प्रारंभिक दाल में 
उनकी पार ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था। फ्रेकलिन रूजपेल्ट के 
प्रारंभिक काल में नेतृत्व द्विपक्षीय था। उस समय एकपश्तीय भावना नहीं थी। 


दर 


पर बाद में जत्र एकपक्षीय भावना का आधिपत्य हुआ, तव दल के भीतर से 
ही उसका विरोध किया जाने लगा। 

मूलतः मुख्य प्रशासक तथा कांग्रेस का निश्चित अवधि के लिए जो स्वतंत्र 
चुनाव होता है, उसके ही परिणामत्वरूप ब्रिटिश पद्धति की असंभव 
वात मी यहाँ संभव हो गयी है। यह वात कार्य करने की स्वतंत्रता है । 
इसके लिए कांग्रेस के सदस्यों को इस बात का भय नहीं रहता कि 
चूंकि उन्होंने (सरकार! का समर्थन नहीं किया है, या विरोध नहीं किया 
है इसलिए उन्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इस स्वतंत्रता की मुख्य प्रष्ठभूमि 
समकालीन राजनीति है, जहाँ कि समस्याओं की वहुलता है तथा कांग्रेस के 
सदस्यों के वीच विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करने के सूत्र का अमाव है। 
एक सिद्धांत पर कानूनी निर्गंय करने की जो आलोचना की गयी है, उसीके 
समान यह समस्या भी है। समस्याएँ बहुत-सी हैं तथा प्रत्येक समस्या की कई 
सम्माव्य स्थितियां हं। कुछ प्रश्नों पर लोगों म॑ आर्थिक भमाधार पर मतमेद 
होता है, कुछ पर आन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों विषयक दृष्टिकोण के आधार पर मतभेद 
होता है। कुछ ऐसे प्रश्न सी हैं, जिनपर सेनिक, क्षेत्रीय, सामाजिक, साधन- 
खोतों की रह्मा, शैक्षणिक तथा वेज्ञानिक दृष्टिकोणों के आधार पर मतभेद 
होता है। कांग्रेस में कम से कप चार मुख्य गुट हं--कट्टर आत्तरोष्टीयतावादी 

कदर प्रथकतावादी, उदार आन्तराष्ट्रीयाबादी तथा उदार पृथकतावादी 

पर यह वर्गीकरण भी अत्यधिक सरल है। स्थानीय प्रभावों म॑ बहुधा देरफेर 
होता रहता है और बहुत-सी ऐसी समस्याएँ हैं, जो न तो प्राथमिक रूप से 
आर्थिक हैं और न आन्तर्राष्रीय। तथ्य यह है कि कांग्रेस व्यक्तिगत सच्चाई 
तथा निर्णय की दलीय वफादारी की तुलना में अधिक गम्मीरता से सोचती 
है और अमरीकी शासन की संस्थाएँ इस सच्चाई तथा इस निणय के द्वारा 
एक ऐसी विचारधारा की संभावना प्रदान करती हूँ, जिसका प्रयोग होने पर 
ब्रिटिश सांविधानिक व्यवहार ठप्प हो सकता है। 

अन्ततः कांग्रेस के निणयों पर तथ्यान्वेषण, अनुसंधान तथा लक्ष्ब-विश्लेपण 
का जबरदस्त प्रभाव पड़ता हैं। इसका दल की स्वतंत्रता में इंड्धि तथा दबाव 
डालने वाले गुयें और विशेष हितों के प्रभाव पर प्रति-प्रदहयर के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 


मूलतः आधुनिक ओऔशद्योगिक राज्यों के जनतांत्रिक रूप में नियोजित विधान- 
मेंडलों के समक्ष एक सामान्य उम्रत्वा उपस्थित है। समस्या यह है कि वें, हो 


दर 


नासिडखिये हूं, प्राविधिक तथा विशेपता के युग में किस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि के 
साथ कानून बना सकते हैँ ? विशेषतः अमरीका में १०० वर्ष पूर्व कांग्रेस को 
किसी सी एक अधिवेशन में केवल दो या तीन बड़े प्रश्नों का सामना करना 
पड़ता था। आज उन्हें ४० या ५० समस्याओं पर अवश्य ही विचार करना 
पड़ता है। पहले के प्रइनों को अधिकांशतः “सिद्धांत ” पर निव्रशया जा सकता 
था और इस प्रकार दलीय वफादारी अधिक वास्तविक होती थी। आज प्रश्नों में 
केवल इद्धि ही नहीं हुईं है, बल्कि वे बहुत जटिल भी हो गये है तथा उनके 
समाधान के लिए उच्च विशेषशञता की आवश्यकता होती है। अनेक वर्षों तक, 
तंथ्यतः १९३३ तक, कांग्रेस अधिकांशतः 'सुनवाइयों” पर निभर करती थी 
जिसके टरम्बान सम्बन्धित वर्गो एवं हितों से विशेषज्ञ बुला कर इस विशेषज्ञता 
दी व्यवस्था की जाती थी। फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के समय नयी व्यवस्था? 
(न्यू डील)के लागू होने के पश्चात्‌ यह निर्भरता प्रशासनिक अभिकरणों के पास 
चली गयी। अधिकांश बड़े विषयों को इन अभिकरणों में परिपक्क किया जाता था 
आर तब स्वीकृति के छोटे-मोटे परिवर्तन अथवा संभावित अस्वीकृति के लिए 
उन्हें कांग्रेस के पास भेजा जाता था। यह बात प्रायः सभी आधुनिक सरकारों में 
है। ब्रिटेन में सी यह अधिकांशतः प्रचलित है तथा मंत्रिमंडल को कभी दल 
के प्रधान कायांलय के विशेषज्ञों तथा एतदर्थ शाही आयोग से विशेषज्ञों की 
सहायता मिल जाती है। 
ब्रिटेन में पिछली वेचों पर बेठनेवाले सदस्यों की सापेक्षिक निबेलता का 
वास्तविक कारण बहुत कुछ यह है कि वहाँ इस प्रकार की सूचना पर मंत्रिमंडल 
तथा विरोधी दल के अग्रिम पंक्ति के सदस्यों का वास्तविक एकाधिपत्य होता है। 
१९४०-४९ के मध्य में कांग्रेस का और अधिक विकास हुआ । कांग्रेस के 
पेशेवर या विशेषज्ञ कमंचारियों म॑ भारी वृद्धि हहँ। यह अधिकार के प्रथक्क 
की परम्परा का स्वाभाविक परिणाम ही था। इसके अलावा यह शायद 
संविधान द्वारा दी गयी समन्वयात्मक स्थिति को कायम रखने के लिए आवश्यक 
था। प्रशासन विभाग से समन्वय का काय इसे संविधान द्वारा दिया गया है| 
प्रशासन विभाग के विशेषज्ञों के निष्कर्ष या गवाही यथपि मृल्यवान है, तथाएि 
इनकी कुछ सीमाएँ भी थीं। सामान्वतया थे सदा शाप्रपति की स्थिति का 
सावजनिक रूप से अनुमोदन करते दिखायी पड़ते हैं तथा आलोचना या 
विकल्प नहीं प्रदान करते ताकि कांग्रेस उस पर अच्छी तरह से विचार-विमश कर 
सके। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर भी नीकरशाही 


चर 


अथवा पुराने दृष्टिकोणों का बचाव जारी रहने का खतरा सदा बना रहता था। 
अन्ततः नौकरशाही का परामर्श सदा राष्ट्रीय सरकार के अधिकारों को बढ़ाने के 
ही दिशा में प्रतीत होता था। ये प्रइत्तियां अथ॑-व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
तथा राज्य और स्थानीय अधिकार के विरुद्ध थीं। 

आज कंग्रेस के पास अपने निजी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। 
प्रत्येक समिति को कप से कमर चार बहुत ही अधिक वेतन पानेबाले विशेषज्ञ 
रखने का अधिकार है कांग्रेस के पुस्तकालय में विधानमंडलीय सन्दभ-सेवा भें 
इतना अधिक विस्तार हुआ है कि यह समिति के लिए पूरक संग्रह का कार्य 
कर सके तथा व्यक्तिशः सदस्य प्राथमिक रूप से उसपर निर्भर कर सके। 
विधानमंडलीय परामर्श विभाग के कायालयों में बलों का मसौदा तेयार 
करने की सेवा भी उपलब्ध होती है। कांग्रेस के कमचारियों में जो इतनी 
अधिक वृद्धि हुईं है, उसका प्रभाव स्पष्ट होने लगा है। यदि कांग्रेस चाहे, 
तो वह एक ख्तंत्र वेकल्विक तथा निश्चयात्मक नीति निधारित कर सकती है; 
क्योंकि अब ऐसा करने के लिए उसकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो गयी है। 
अन्न इसकी प्रशासन की आलोचना बहुत अधिक बुद्धिसंगत होती है। अन्तिम 
बात यह है कि प्रशासन जिन नीतियों की सिफारिश करता है, उन्हें यदि पूण्णे 
एवं विशेषज्ञतापूर्ण विश्लेषण के बाद वास्तव में ठोस पाया गया, तो कांग्रेस उस 
पर अधिक विश्वास के साथ मतदान कर सकती है। व्यक्तिगत सदस्यों पर पड़ने 
वाला ग्रभाव मी कम स्पष्ट नहीं है। साधारण त्रिथिश निजी सदृस्थ के विपरीत 
कांग्रेस का नया तथा कम प्रसिद्ध सदस्य भी बहुत योग्यतापृर्ण अनुसंधानात्मक 
कारवाई की अपेक्षा रखता है तथा इससे उसकी बुद्धिसंगत स्वतंत्रता की संभावना 
बढ़ जाती है। इन कर्मचारियों में से अधिकांश कानून तथा परम्परा के अनुसार 
स्वये सिफारिश नहीं कर सकते। अधिक से अधिक उनसे सम्बन्धित समस्या 
का पूरा विवरण, उसके पक्ष और विपक्ष की बातों, विकल्पों तथा बुनियादी 
आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है | 

इस प्रकार स्थायी समितियों की विशिष्ट योग्यता के ग्रति कांग्रेस के परंपरागत 
सम्मान को बढ़ाने वाली बातों में एक बात और जुड़ जाती है। यह विश्वास 
तत्र बढ़ जाता है, जब यह अनुमव किया जाता है कि कर्मचारियों के विश्लेषण 
से समिति की रिपोर्ट कितनी विद्वत्तापूण तथा बथाथतापूर्ण हो गयी है। इसका 
सम्बन्ध निदेलीय दृष्टिकोग के विक्रास तथा विवादास्पद प्रश्नों पर मी समितियों 
की सर्व॑सम्मत सिफारिशों के अवसरों में वृद्धि के साथ छुड़ा हुआ हे। ऐसी 
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आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों अनुसंधान तथा तथ्यान्वेषण बढ़ता जायगा, 
त्यों-त्यों निवोचन क्षेत्र, इकाइयों, दवाव डालने वाले वर्गों, सिद्धांतों तथा 
दल का प्रभाव घटता जायगा। 

इस प्रकार हम पाते हैं कि कांग्रेस के दृष्टिकोण तथा निरणयों के अत्यन्त जटिल 
एवं बहुत से कारण है। इनमें से कुछ कारण तो इतने अस्पष्ट भी हैं कि उनके 
सम्बन्ध में कोई सरल फामूला नहीं लागू किया जा सकता। यह बात अब 
अधिक्राधिक स्पष्ट होती जाती है कि प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति है, दल्लगत 
यंत्र का पुजों अथवा कठपुतली नहीं, जिसका यूत्र-संचालन विशेष हित द्वारा 
किया जाता है। वह अपने कतंब्यों में अपने जन्म के जिले तथा राज्य का 
वातावरण तथा अपने स्थानीय दल के दवावों को लाता है और इन दब्वावों का 
सदा ही अत्यन्त शक्तिशाली होना आवश्यक है, अन्यथा वह दूसरी बार 
निर्वाचित नहीं हो सकता! सम्बन्धित हित के गुट उसपर अपने दृष्टिकोणों की 
बौछार करते रहते हैं। सार्वजनिक हित के प्रड्नार के सम्बन्ध में भी उसके पास 
संहिता या फामूले रहते हैं। वह अपने साथ यह अनुभूति लेकर आता है कि 
कार्यो को सम्पन्न करने के लिए दलीय निष्ठा एवं दलीय सहयोग आवश्यक होता 
हे तथा कांग्रेस में भी उसे यह अनुभूति पाप्त होती है) 

अन्तिम बात यह है कि किसी भी समस्या की पृष्ठभूमि तथा किसी भी 
प्रस्ताव के सम्माव्य प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए. उसे सूचना का बहुत 
बड़ा खोत उपलब्ध रहता है। इस वातावरण में कांग्रेस के ५३१ सदस्य अपना 
निर्णय करते हैं। 


3. 


मुख्य कार्यपालनाधिकारी 


अमरीकी शासन की सभी संध्याओं में से राष्ट्रति निश्चित रूप से 
सवाधिक नायकीय प्रतीत हुआ है। अंशतः यह प्रधान मंत्रियों तथा राज्यों के 
नाममात्र के पमुखों से तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है। अंशतः यह 
पद्‌ पर आसीन हुए व्यक्तियों के व्यक्तित्वों से भी ऐसा भासित हुआ है। अब 
जेम्स ब्राइस के समान कोई भी लेखक “क्यों महान्‌ पुरुषों को राष्ट्रपति नहीं 
चुना जाता १ ” विपय पर नहीं लिख सकता । फिर भी, इस माठक में इससे भी 
अधिक दूसरा गूद् तत्व निहित है। बीमवीं सदी की जटिल तथा द्रत गति से 
होने वाली घटनाओं के बीच जनता को सशक्त तथा निर्णय करने की जबर्दस्त 
क्षमता रखनेवाले नेताओं की आवश्यकता होती है ओर जिस राष्ट्र के संविधान 
के स्वरूप से इस मांग की पूर्ति नहीं हो सकती, उसके समय के लिए अमयाद 
सिद्ध होने की सम्भावना है। ब्रिटेन में प्रधान मंत्री के पद की क्षमता दो 
विश्वयुद्धों में देखी जा चुकी है। इसी प्रकार अमरीकी राष्ट्रपति की भी शक्ति 
देखी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त गत पचास वर्षा में हुए अधिकांश 
राष्ट्र पतियों के शांतिकालीन नेदृत्व के साथ लगभग उतनी ही महान्‌ सफलतताएँ, 
सम्बद्ध हैं। अन्तिम बात यह है कि आत्तरराष्ट्रीय मामलों में उसे विश्व-प्रसिद्ध 
व्ययक्ति माना जाने लगा है। 
अब अमरीकी जिस जटिल प्रणाली से अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वह 
अधिकांश युरोपीय नागरिकों के लिए एक रहस्य ही है। निश्चय ही संविधान 
के मूल स्वरूप के अन्तर्गत जो उद्देश्य निद्दित था, उसके साथ वर्तमान 
प्रणाली की तनिक मी समानता नहीं है। फिर भी संविधान में एकमात्र 
सार्थक और औपचारिक संशोधन, जिसका कोई बड़ा महत्व हो सकता था, 
प्र के इतिहास के प्रारम्मिक काल में किया गया। इस संशोधन का 
उद्देश्य एक ही समय एक उपराष्रपति का निवाचन करने के प्रयास से 
ग्वित एक विशिष्ट ओर अद्ष्ट समस्या का सामना करना था। इस 
संशोधन (द्वादृश संशोधन ) द्वारा सारतः प्रत्येक पद के लिए एथकू मतदान 
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की व्यवस्था की गयी। जिस भूल धावधान में इस प्रकार का परिवर्तन किया 
गया, उसमें प्रत्येक राज्य को प्र येक चार वर्ष बाद ' निर्वाचक्ों? के चुनाव की 
अनुमति दी गयी थी। चुनाव की प्रणाली निश्चित करने का अधिकार सम्बन्धित 
विधान-मंडलों को दिया गया था। यही निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करते थे। 
राष्ट्रपति के निवांचन के लिए निर्वाचकों के स्पष्ट बहुमत का मत आवश्यक होता 
था। यदि किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं होता था, तो ग्रतिनिधि सभा को 
जुनाव करने के लिए कहा जाता था। इस प्रक्रिया में इकाई के रूप में राज्य 
दूसरे प्रकार से सामने आते थे। किसी राज्य के निवांचकों की संख्या उसके 
सीनेटरों तथा प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार निधारित की जाती थी। 
गज्य मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करते थे। निर्वाचक मतदान के 
लिए राज्य की राजधानी में एकत्र होते थे। यदि निवाचन प्रतिनिधि सभा 
के सुधुर्दे किया जाता, तो प्रत्येक राज्य को एक मत दया जाता था तथा 
किसी भी निर्गय के लिए राज्यों का पहुमत प्राप्त होना आवश्यक था| 
घारहवें संशोधन के पश्चात्‌ सबसे अधिक मत प्रात्त करने वाले केवल तीन 
उम्मीदवार ही सदन द्वारा निर्वाचन के योग्य समझे जाते थे | थे ओपचारिक 
व्यवस्थाएँ वास्तव हैं; अतः आज भी कायम हैं, परन्तु उस समस्त प्रक्रिया के 
चारों ओर प्रथा का एक ऐसा विशाल हँचा खड़ा कर दिया गया है, जो 
लिखित संविधान में अज्ञात है। इस प्रथा ने मूल उद्देश्य में अत्यधिक 
परिवर्तन कर दिया है। राष्ट्रीय दृष्टि से जनता के बहुसंख्य मत के बदले 
इकाइयों के रूप में राज्यों को मान्य करने का अन्तर्निहित सिद्धान्त ही कायम 
रह गया है। किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचकों का बहुमत न प्राप्त होने पर 
जिस प्रावधान द्वारा प्रतिनिधि सभा चुनाव करती है, उस प्रावधान का प्रयोग 
केवल एक बार किया गया है | 

राजनीतिक दलों के आगमन ने इस प्रक्रिया का इतना अधिक कायाकल्प कर 
दिया ह कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता | राष्ट्रति(और उपराष्ट्रपति)-पद 
के उम्मीदवार एक जटिल प्रक्रिया द्वाय दलों की ओर से मनोनीत किये जाते हैं| 
बह यक्रिया कई महीनों तक--अथवा (यदि मनोनयन में पहले की चाहों और 
अभियानों को सम्मिलित किया जाय) कई वर्षों तक चलती है। मनोनयन- 
अगाली पर दल तथा राज्य का नियेत्र० रहता है। फिलहाल दो मह्यन्‌ दलों और 
अधिकांश छोटे-छोटे दलों की मनोनयन-पक्रिया एक राष्ट्रीय मनोनयन-सम्मेलन 
के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव' करने तथा उस सम्मेलन में प्रतिनिधियों 
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के मतदान के चारों ओर केंद्रित है। राष्ट्रीय दल यह निश्चित करता है कि प्रत्येक 
राज्य को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वह प्रतिनिधियों की 
योग्यता निश्चित करता है; उम्मीदवारों के लिए ऐसे यंत्र एवं सिद्धांतों को 
निधारित करता है, जो उन्हें आबद्ध करनेवाले समझे जाते है, बह सम्मेलन की 
कार्यप्गाली निधोरित करता है तथा उसके स्थान तथा समय का निश्चय करता 
हो। इनमें से अधिकांश निर्णय नाम मात्र के लिए या तो वास्तविक सम्मेलन 
द्वार या उसके पूथ होने वाले सम्मेलन द्वारा किये जाते हैं, पर व्यवद्यास्तः वे 
सम्मेलन की समितियों या दल की राष्ट्रीय समिति द्वारा दोनों सम्मेलनों की 
बीच अवधि में किये जाते हैं। इस राष्ट्रीय समिति के स्वरूप तथा दल के 
सामान्य कारय के सम्बन्ध में बाद में बताया जायगा। 

राज्यों में प्रतिनिधियों के अटवारे के लिए दलों की प्रणाली मिन्न-मिन्न हे 
तथा समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः इसका आधार 
जनसंख्या होती हे, जिसमें किसी राज्य के अन्तगंत दल की शक्ति द्वार 
कुछ-कुछ परिबतंन हो जाता है। प्रतिनिधियों की चुनाव-प्रगाली तथा तिथियों 
के सम्बन्ध में राज्यों में भारी अन्तर होता है। कुछ राज्यों में दलीय संगठन 
पूरा नियंत्रण रखता है। कुछ राज्यों में कानून द्वारा प्रणाली निर्धारित की जाती 
है तथा राज्य के अधिकारी जिसका निरीक्षण करते हूं। अधिकांशतः दोनों 
प्रणालियों को एक दूसरे में मिला दिया जाता हैं। कुछ राज्यों में अग्राधिकार 
(प्रेफरेंस प्रायमरी) की पद्धति है, उसके अनुसार दल के आम सदस्य उम्मीदवारों 
के सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त करते हं। अन्य राज्यों में दल के सदस्यों द्वारा 
प्रतिनिधियों के लोकप्रिय चुनाव के लिए सरकारी यंत्र की व्यवस्था हैं। कुछ 
राज्यों में दलीय सम्मेलनों में ही प्रतिनिधियों का चुनाव होता हैं। चूंकि चुनाव 
संचीय कानून के अंतगत न होकर राज्यीय कानून के अंतगत होता है, इसलिए 
इतने अन्तर दृष्टिगोचर होते हूँ तथा समस्त प्रक्रिया की समझने में कठिनाई 
होती है। किसी मी स्थिति में प्रत्येक चार वर्ष के वाद विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों 
में अपनी-अयनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के दो सम्मेलन 
होते हैं) ये सम्मेलन सामान्यतः जुलाई में किसी समय होते हँ। शोर-गुल 
और चालवबाजियों के मध्य प्रत्येक दल अपने-अपने टिकटों पर राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रति पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करता हं। राज्यों के दलीय 
संगठन अपने-अपने उम्मीदवारों का समथन करने के लिए वचनबद्ध प्रतिद्वन्द्री 
निवाचका की चुनाव करत ६ | आर असल बात यह दू कि नवम्बर के प्रथम 
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सोमवार के बाद प्रथम मंगलवार को इन्हीं निवाचकों के चुनाव के लिए मतदाता 
मतदान करते है । फिर भी अब्र मतदान पेटियों अथवा मतदान यंत्रों पर स्वयं 
राष्ट्रपति-पद्‌ के उम्मीदवारों जौर उनके दलगत सम्बन्धों का प्रमुख रूपसे उल्लेख 
रहता है--आओर निश्चय ही सामान्य मतदाता अपने मस्तिष्क में निव्ाचकों 
के लिए नहीं, प्रत्युत इन उम्मीदबारों के लिए. मतदान करता है। 
इस प्रणाली के कारण ही कभी-कभी ऐसा हुआ है कि निवाचन में सफल 
उम्मीदवार को प्रमुख पराजित उम्मीदवार की अपेक्षा जनता के कम मत प्राप्त 
हुए। इसका कारण यह है कि कतिपय बड़े, किन्तु तीत्र संघर्ष वाले राज्यों में 
निर्वाचक मतो को जीत लेने से कुछ कम मतों वाले राज्यों में विरोधी उग्मीद- 
वार को भारी बहुमत द्वारा प्रात निवांचक मतों की नमष्य बनाया जा सकता 
है। राज्यों को अपने साथ लाने की इस आवश्यकता के कारण ही व्यापक 
आकषेण वाले मंचों और उम्मीदवारों को चुनने की प्रथा हैं। इससे अधिकतम 
निर्वाचक्त मतवाले तथा तीत्र संघपवाले राज्यों से उम्मीदवारों की नामजदगी को 
भी मह्त्य प्रदान किया जाता है। 

यूयॉक, ओहियो, इल्लीनोइस, केलीफोरनिया का इसी कारण पक्ष लिया 
जाता हैं--ओर दक्षिण के राज्यों से, जहां सामान्यतया भारी डेपोक्रेटिक बहुमत 
रहता है, उम्मीदवारों का मनोनयन बहुत कमर क्रिया जाता है। गत एक सो वर्षों 
में ऐसा काई भी राष्ट्रपति नहीं चुना गया, जो भारी जनसंख्या वाले प्रथम ११ 
राज्यों का निवासी न हो। अन्य राज्यों के कुछ थोड़े-से निवासी नामजद 
किये गये, किन्तु वे सदा ही पराजित हो गये। 

हाल के वर्षा में मुख्य प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवारों की विदारधाराओं में उल्लेख- 
नीय समानता पायी गयी है। इसका आंशिक कारण यह हु कि जहाँ तक क्षेत्रों 
और आशिक गुयों का सम्बन्ध है, सफलता पाने के लिए च्यापक रूप से अपील 
करना आवश्यकता होता है. और एक दूसरा घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित कारण 
यह है कि स्वतंत्र मतदाताओं की संख्या बंद गयी है। इस समय करोंत्र ३० 
प्रतिशत मतदाता अपने को स्वतंत्र बताते हैं और इसके लिए कम से कम कुछ 
ओचित्य मी होता है। दो मह्यन्‌ दलों में से एक या दूसरे के साथ सम्बद्ध होने का 
दावा करने वाले शेप मतदाताओं का एक बड़ा पतिशत अवसर उपस्थित होनेपर 
दोनों दलों के उम्मीदवारों को मत देकर अगने टिकट को 'विभक्त' करने 
अथवा विरोधी को मत देकर अपने दल को स्तम्मित कर देने के लिए तेयार 
रहता है। इससे मनोनयन-सम्मेलनों को प्रायः अतिवाव रुप से इस दात का 
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संकेत मिल जाता है कि किसी उम्रवादी की अपेक्षा, चाहे वह वामपन्थी हो 
चाहे दक्षिग-पन्थी, एक मध्यममार्गी व्यक्ति की सफलता की सम्भावना अधिक 
है। फ्रेंकलीन रूजवेंल्ट ने अधिकांशतः अमिकों तथा क्ृपकों को संयुक्त करने की 
नीति अपनायी। इसके लिए उन्होंने दोनों के कार्यक्रमों को अपनाया, पर वे 
इतनी दूर कभी नहीं गये जिससे कृपक वगे की स्वाभाविक कट्टरता और अनु- 
दारता पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा उनका समर्थन करने वाले 
व्यक्तियों में प्रभावशाली व्यायसायियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी । 

दूमरी ओर हाल के वर्षों में रिपग्लिकन उम्मीदवार सामान्यतया ऐसे 
व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अपने पदारूढ़ विरोधियों के सभी नहीं, तो अधिकांश 
लक्ष्यों का ही अनुमोदन किया है तथा जिन्होंने मुख्यतः अधिक अच्छा काम 
करने अथवा शिकायतों से फायदा उठाने के भाधार पर ही चुनाव छड़ा है | 
जहां तक आन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का सबन्ध है, कई दशाब्दियों में दोनों दलों के 
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की विचारधाराएं ऐसी रही हैं कि जिनमें प्रायः कुछ 
भी अन्तर नहीं दिखायी पड़ा । 

१९०१ से, जत्र मेककिनले की मृन्यु पर थिज्योडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति हुए 
अब तक संयुक्त राज्य अमरीका में ९ राष्ट्रपति हुए हैं। इनमें तीन--थियोडोर 
रूजवेल्ट, कूलीज तथा टमेन उपराष््रपति थे, जो सवप्रथम तत्कालीन राष्ट्रपति के 
मर जाने पर राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। इनमें से प्रत्येक ने ऐसा रेकाड 
स्थापित किया कि मतदाताओं ने उन्हें दुबारा चुनने के लिए उपयुक्त समझ्ा। 
इनमें से प्रथम दो उपराष्रपति पद पर चुने जाने के पूर्व अपने राज्यों में गवनर 

हाटिंग तथा दमन सीनेटर थे। हवर तथा टाफ्ट अपने पृवाधिकारियों के 
मंत्रिमद्ल के सफल सदस्य थे। फ्रेकलिन रूजवेब्ट न्यूयाक के तथा विल्सन न्यू 
जर्सी के गवनर थे। आइसनहावर एक महान्‌ सेनापति रह चुके हं। उनके 
असफल प्रतिद्दन्द्रियों में से आधे से अधिक राज्यों के गवनर थे। यदि साधारणी- 
करण करने की अनुमति दी जाय, तो ऐसा प्रतीत होगा कि निर्वाचन के लिए 
और उससे थोड़ी ही कम मात्रा में अनुमान के लिए भी एक :्रशासक के रुप में 
प्रसिद्धि प्रात करना प्रायः आवश्यक होता है। हाडिग को छोड़ कर, जो पदारुढ 
ही मर गये, १८९२ तथा १९५२ के वांच प्रत्येक राष्ट्रपति (जिसमें वे 
व्यक्ति मी सम्मिलित हैं, जो उपगष्टपति से राष्ट्रपति बने थे) दूसरी बार भी 
निर्वाचित हुआ। हूबर तथा दाफ्ट इसके अपवाद थे। तीसरी बार ने छुने 
जाने की परम्परा को फ्रकलिन रूजवेल्ट से मंग कर दिया हालोंकि अब इसे 
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२२ वें संशोधन के जरिये ओपचारिक सांविधानिक स्थिति प्रदान कर दी 
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उम्मीदवारों के मनोनयन के बाद जो अभियान होता है, उसके सम्बन्ध में 
छ और बातें यहाँ बतायी जाती हैं। विशेषकर हाल के वर्षों में यह बात 
बाहरवालों तथा बहुत से अमरीकियों के लिए भी रहस्यपूर्ण रही है कि 
किसी मी अभिवान में वास्तव में कीन से प्रश्न थे। दोनो बड़े दलों के अन्तर 
को पहचानने में जो कठिनाई होती है, उसे बाद में बताया जायगा। उनके 
कार्यक्रम अपनी अस्पष्ठता के लिए कुप्रसिद्ध हो चुके हैं। जहाँ तक स्वयं 
प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवारों के अन्तरों का सम्बन्ध हैं, वे अपेक्षाकृत कुछ अधिक 
स्पष्ट रहते हैं। यदि कोई उम्मीदवार पुनर्निबाचन के लिए खड़ा होता है, तो 
उसके काय ही प्र यक्षतः उसके मुख्य गुण अथवा दोष माने जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में उसका प्रतिद्वन्द्दी या तो उसके कार्यों की आलोचना करेगा और जो 
लोग इससे लाभान्वित हुए है उन्हें अपनी ओर से विस्त करने का खतरा 
मोल लेगा या उद्देश्य का तो समर्थन करेगा, पर कायान्वय के दंग की आलोचना 
करेगा | त्वयं उसके कार्यो की भी जोग्दार जाँच की जाती है। प्र येक उम्मीद- 
वार के लिए देश के समस्त बड़े आर्थिक ओर क्षेत्रीय गुटों का भी कम से कम 
आंशिक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास बरना आवश्यक शेता है। तभी 
वह सन्दिग्ध राज्यो और स्वतत्र मतों को, जिनपर उसका निर्वाचन निर्भर बरता 
है, अपने साथ ला सकता है। इसका वास्तविक प्रभाव यह होता है कि इससे 
सन्तुलन कायम हाता है, जो विभाजक न होकर वास्तव में एकताकारी होता 
हूं। सम्मवतः अमरीका एक मात्र ऐसा बड़ा राष्ट्र है, जिसमें बड़े राजनीतिक 
अभियान का ऐसा प्रमाव पड़ता है। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में निदोचन के समय 
वगों का विभाजन अध्यधिऊ स्पष्ट रहता है तथा अन्य अनेक राष्ट्रों में दलगत 
मतसेदों की सृष्टि बरने के लिए आधिक मतभेदों के साथ-साथ धार्मि तथा 
जातिनत मतभेदों को भी जोड़ दिशा जाता है। जहाँ तक प्रश्नों दा सम्बन्ध है, 
निश्चय ही कुछ ठोस मतभेद प्रायः सदा ही बने रहते हूं। स्मिथ हृवर के 
'अभियान में मद्यनिरोध का प्रश्न प्रमुख था | फिर भी, विचारों के रंगो की 
मात्रा का अन्तर बहन अधिर सामान्य होता है। घविल्की तथा रूझच्ल्ट के 
वीच सावजनिक तथा निन्नी अध्यवसाय के काय के अश्न पर मतभेद था| 


के ् 


ई 
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दर॥ 


काक्स तथा दाश्गि के बीच, यदि हाय के वासत्र मे कोई अपने ब्िचार थे 
था न्तरा 5 खा य़्‌ स्तर अन्य हो ० सा 3 | जि > 48: दत्प कु दा कर बडा भा 
न्तरा्री स्तर पर अन्य रा ट्रा कार थे सहयाग करने दाग तंत्परता दंगे साम 
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के सम्बन्ध में मतभेद था। रूजवेल्ट तथा टमैन के विरुद्ध अपने संघ्ों में डिदी 
ने छोटी-मोटी आलोचनाएँ. कर, गवनर के रूप में किये गये अपने कार्यों को 
प्रस्धुत कर, राष्ट्रीय एकता के लिए अपील कर तथा परिवतन के लिए जनता की 
इच्छा बता कर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। आइसनहावर तथा 
स्टिवेन्सन के बीच ठोस मतभेदों का पता लगना बहुत ही कठिन था। 
किसी भी अभियान में समस्याओं से पृथक संघ का कार्य बहुत ही महत्व- 
पूर्ण होता है। संघप्रीय पदाधिकारियों, स्थानीय तथा राज्यीय दलीय समितियों 
संघटित आर्थिक वर्गों ओर विशेषकर अमिकों के प्रयास उल्लेखनीय होते हँ। 
समाचारपत्र तथा रेडियो का भी बड़ा भाग होता है। प्रचार संघगटनकताओं तथा 
प्रचारकों के दलों को वेतन देने तथा मत खरीदने के लिए, जो अभी तक 
कुछ स्थानों में होता है, पर्याप्त कोप का होना महत्वपूर्ण है। तब राष्ट्रपति के 
चुनाव से वास्तव में क्या निश्चित होता है? साधारणीकरण अत्यन्त ही कठिन है। 
निश्चय ही समय-समय पर अपने कार्यों के लिए जवाब देने की आवश्यकता 
का स्वयं बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय समस्याओं तथा 
राष्ट्रीय हित के विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता 
है, यद्यपि कभी-कभी दृष्टिकोशों के अन्तर को पदचानना कठिन हो जाता है। 
राष्ट्रति के निवाचन से और चाहे जो कुछ होता हो, किन्तु बह प्रश्नों के 
ठीक-ठीक निरणेय का माध्यम नहीं होता। फिर भी, कुछ प्रश्नों का प्रकय रूप से 
निर्णय हो जाता है। सम्भवतः इसका मदह्ानतम योगदान यह है कि दोनों दलों 
के लिए ऐसे उम्मीदवारों की मनोनीत करना बहुत ही आवश्यक होता है, जो 
तत्कालीन जनमत से पर्याप्त रूप से सहमत हों। इस जनमत की गति का स्वरूप 
ज्यार की भाँति अथवा सामूहिक होता है। यह सर्वसम्मति द्वारा शासन की 
प्रगाली का एक तख है, जो अमरीका की विशेषता है। 
राष्पति को उसके विरुद्ध दोपारोपण कर हटाया जाता है। ये दोपारोपण 
केवल देशद्रोह, घूसलखोरी अथवा अन्य बड़े अपराधों ओर इब्यबहारों के 
सम्बन्ध में होने चाहिए, किन्तु अभीतक किसी भी राष्ट्रति को इस प्रकार 
नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति जान्सन के विद्दद्ध प्रस्तुत क्विया गया दोपारोपग का 
प्रस्ताव केबल एक मत से अल्वीकृत हो गया था। दोपारोपण का अधिकार 
तिनिधि-सभा को होता है तथा बह बहुमत द्वाया किया जाता है। मुख्य न्यावा- 
धीश की अध्यक्षता में सीनेट मामले की सुनवाई करती है। सझा के लिए 
दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता दी हं। इस ग्रगाली से जो दण्ड दिया दाता 
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है, वह पद-च्युति तथा अनहेता तक ही सीमित होता है, किन्तु दण्डित व्यक्ति 
पर साधारण न्यायीन प्रणाली के अन्तमत भी सुकदमा चलाया जा सकता है। 

उपराष्ट्रपति का तुझाव, नामकरण तथा चुनाव उसी ढंग से होता है जिस ढंग 
से राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के जीवन काल में उपराष्ट्रपति का एकमात्र सांविधानिक 
कृत॑व्य सीनेट की अध्यक्षता करना होता है ओर जब्॒ किसी प्रश्न पर बराबर- 
बराबर मत मिलता है, तत्र उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कुछ 
राष्ट्रपतियों ने अपने उपराष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य भी नियुक्त किया 
हे या कुछ दूसरा कार्य भी सुपुर्द किया हैं। फिर भी, इस पद का कतंव्य एसा 
होता है कि इसपर आरूद व्यक्ति न्यूनाधिक मात्रा में निष्किय हो जाता है तथा 
अंधकार में विलीन रहता है। वह सवाधिक् मह्वपृ्णे संकटकाल में ही प्रकाश 
में आता है ओर यही इस पद का ओचित्य है। यदि चार वर्ष की अवधि के 
भीतर ही राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाय, तो राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व 
कांग्रेस के एक साधारण ऐक्ट द्वारा पूर्व रूप से मनोनीत किये गये उत्तराधिकारी 
पर आता है। फिलहाल उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर प्रतिनिधि-तभा के 
अध्यक्ष का स्थान पंक्ति में दूसरा? होता है। उसके बाद सीनेट के स्थानापन्न 
अध्यक्ष तथा शणी क्रम से मंत्रिमंडल के सदस्यों का स्थान आता है। 

एक बार निवाचित हो जाने पर राष्ट्रपति के अधिकार तथा प्रभाव अत्यधिक 
हो जाते है। वे किसी प्रधान मंत्री के अधिकार और प्रमाव से निश्चित रूपेण 
अधिक होते हैं। स्वयं संविधान ने अधिकांशतः: साधारणीकग्ण किया ह। उदाहरणार्थ 
उसमें कहा गया है कि “कार्यपालिका सत्ता (22०ण४९ ए०७०) राष्ट्रपति में 
निहित होगी। ” उसे अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, पर सीनेट 
के परामर्श तथा स्वीकृति के साथ यदि कांग्रेस उसे इस सम्बन्ध में पूणे अधिकार 
दे दे, तो उसे सीनेट के परामश ओर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। 
उसे इन अधिकारियों के मत की आवश्यकता पड़ सकती है। उसे यह काम 
सपा गया कि वह कानून को सच्चाई के साथ लागू करे तथा संघ की स्थिति 
के सम्बन्ध में कांग्रेत को सूचना दे। वह कानून की सिफारिश भी कर सकता 
है। वह कांग्रेव का विशय अधिवेशन बुला सकता है। वह कानून पर निपेधा- 
विकार का प्रयोग कर सकता है। सीनेट के दो तिहाई मत से समर्थन मिलने पर 
वह संधि भी कर सकता है। वह सशऋन्त्र सेवाओं हा प्रधान सेनागउति होता है | 
वह दोयारोयग के मामलों को छो इकर संबीव कानून के अंतर्गत अपराधियों को 
क्षमा भी कर सकता है। 
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इन सत्र सामान्य तथा विशेष अधिकारों के साथ राष्ट्रपतियों ने इस पद को 
इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। स्वाच्च न्यायालय ने, जो केवल कभी 
कभी विरोध करता है, कुल मिलाकर इस पद्‌ की महत्त्व-इद्धि के प्रति सहिष्णुता 
ही दिखायी है। इस महत्त्व-बद्धि की कहानी सरकार की महान गाथाओं में से 
एक है--यह संविधान को सामाजिक शक्तियों के अनुकूल बनाने की कहानी 
है, जिसे बड़ी भूमिका करनेवाले राष्ट्रपतियों के व्यक्तित्वों, ने नाटकीय रूप प्रदान 
किया। गणतंत्र के इतिहास के प्रारंभिक काल में राष्ट्रपति वाशिंगटन तथा 
राष्ट्रति जेफरसन ने अपने अधिकारों की उदार व्याख्या कर कुछ परम्पराओं की 
स्थापना कर दी। जहाँ तक जेफरसन का सम्बन्ध है, यह बात ओर भी अधिक 
उल्लेखनीय थी: क्योंकि पदारूद होने के पहले वे स्वये इस पद के सम्बन्ध 
में एक सीमित दृष्टिकोण के ही प्रमुख समथक के। दोनों में से कोई भी कानून 
के लिए प्रारंभिक प्रयास अथवा सिफारिश करने में नहीं हिचकिचाया | वाशिंग- 
टन ने यह कहा कि में अपने सरकारी परिवार (मंत्रिमंडल) का स्वामी हूँ और 
कांग्रेस ने अन्ततः इसे स्वीकार कर लिया। रा्टरपति ने विदेशी सरकार से सम्पर्क 
स्थापित करने का अधिकार पूर्णरूपेण अपने पास रखा। राष्ट्रपति वाशिंगटन ने 
हिस्की विद्रोह ' में राज्य सरकारों या यहातक कि कांग्रेस के सम्भाव्य विवल्पों के 
विरुद्ध आन्तरिक अशान्ति को दवाने के लिए गष्रपति के उत्तग्दायित्व की प्रतिष्ठा 
की। राष्ट्रपति जेफरसन ने स्वयं को इस बात के लिए राजी किया कि विदेशी 
क्षेत्र पर अधिकार करने के सम्बन्ध मे संविधान का मोन रहना फ्रांस के साथ 
धि करने के मार्ग में बाधक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप लुइसाना संयुक्त 
राज्य अमरीका को मिल गया। 
दसरा बड़ा कदम राष्ट्रति जैवसन से तथा बिल्कल अलग राजनीतिक 
पार्ट्यों की उत्पत्ति से सम्बन्धित है। इन राजनीतिक पार्यिों के ही कारण 
वास्तविक रूप से याट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाने लगा, 
जिसने राष्रगति पद को वह स्थिति ओर शक्ति प्रदान की, जो जनता के 
समादेश के साथ सम्बद्ध होती है। इसके बाद से राष्ट्रपति सामान्यतया 
उस पार्टी का नेता हो गया, जो उसे निव्राचित करती थी। इससे उसे ओर 
भी अधिकार मिल गये। इसके साथ ही संबीय पदों पर दलगत नियुक्तियां 
करने की , सरकार में परिवत्तेन के साथ सरकारी कर्मचारियों में परिवत्तेन 
करने को प्रगाली (579०5 छछछा का विस्तार हआ, जिससे गा््रति को 
व्यक्तिगत निठाओं एवं सत्ता निमाग करने का सुअर प्राप्त हुआ। राष्ट्रवति 
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जैक्सन भी नीति के आधार पर कानून पर निषेधाधिकार का प्रयोग बहत 
अधिक करते थे। पहले न्‍्यूनाधिक रूपमें यह मान लिया गया था कि निपेधाधिकार 

प्रयोग असांविधानिक्ता के प्रश्नों तक ही सीमित रहेगा। कानून का पालन 
कड़ाई के साथ कराने के लिए भी जैक्सन ने प्रसिद्धि प्राप्त की। 

राष्ट्रति लिंकन ने कावून की लागू करने सम्बन्धी अधिकार तथा प्रधान 
सेनापति के अधिकार को एक में मिला दिया तथा राष्ट्रति के अधिकारों में 
ओर भी अधिक विस्तार किया । आपने बंदरगाहों पर घेरा डाला। स्वयंसेदकों 
की मांग की, राज्यीय सेनिक दलों का आहान किया। सैनिक कानून के 
अंतर्गत नये अपराधों की ख॒ष्टि को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थगित किया, 
डाक द्वारा भेजे जाने वालि पन्नों में से ठुछ प्रकाशनों को निकाल दिया तथा 
गुलामों को आबाद कर दिया। इन सब्र कार्यो के लिए उन्होंने न तो कांग्रेस 
से पूरे अनुमति प्राप्त की ओर न न्यायालयों ने ही उनका विरोध किया। 

वीसवीं सदी के आगमन के साथ आर्थिक जीवन में सरकारों हस्तक्षेप की 
वृद्धि से राष्ट्रपति के अधिकारों में आर भी वृद्धि हो गयी। थियोडोर रूजवेल्ट 
तथा विल्सन के सुद्द राष्ट्रपतित्व-काल में अधिकार प्रदत्त कानूनों ” की 
आवश्यकता पूरी की जाने लगी। अन्ततः इस आवश्यकता का परिणाम यह निकला 
कि देश के आर्थिक जीवन में निरन्तर हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रशासन 
विभाग को मिल गया। यद्द सच है कि अधिकारों का इस प्रकार का हस्तान्तरण 
अधिकांशतः अद्ध-स्वतेत्र आयोगों को किया गया, किन्तु यह बहुत अधिक मात्रा 
में राष्ट्रपति द्वारा सीवे प्रशासित विमागों और अमिकरणों को. भी किया गया। 

फ्रेंकलिन रूजवेल्ड के अन्तगत कानून के विशेषीक्षत स्वरूप में बृद्धि 
परिणामस्वरूप आवश्यक विशेषज्ञता का अस्थायी एकाधिपत्य स्थापित 
गया | यह एक ऐसी बात है, जिससे सम्प्रति राष्ट्रपति-पद के प्रभाव में और 
अधिक वृद्धि होती जा रही है। फिर भी, प्रेकलिन झूजवेल्ट के साथ स्प्तर 
रूप से सम्बन्ध संकव्कालीन नेतृत्व के सिद्धान्त का था। इस तिड्ांत के द्वारा 
सरकार बहत दुछु “कारवाई के कार्यक्रमों ? वी एक अंंखला के रूप में 
रूपांतरित हो गयी। इन कार्यक्रमों में संकट्पण क्षेत्रों में व्यापक अधिकारों के 
प्रदान किये जाने तथा ठएदात्‌ प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कठोर एवं 
द्रगामी प्रयास का समावेश था। रिथांते ऐसी थी कि जनता सबद्द नंतत्व चाहती 
थी तथा नाय्कीय लोकप्रिउ आकर्पग की ओर अभिरुण्व हो गयी। 

द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद लगातार उत्पप्त हनेवाले आंतरोष्ट्रीय संकदों 
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बाशत। शेर 
इसके हिए ने! 
पद या हा 
ए्‌ रष्ति 
एक था 
50002 

गज के प्र 
सन भी 

जे के ८ 

गण इस 
दुदयगोग 


है। वतेमान युग में समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए. नाटकीयता की 
आवश्यकता होती है ओर राष्ट्रपति पृणरूपेण यह नाटकीयता प्रदान करता है। 
इसके लिए नेतृन्च तथा सच्चाई की आवश्यकता होती है तथा यहाँ सी यह 
पद पर्याप्त रूप से उपयुक्त प्रतीत होता है। 

पर राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख भी है। राज्य के प्रमुख के रूप में राजा का 
यह काये व्यापकृतर, एकताकारी निष्ठाओं को प्रोत्साहित करने में राजा के 
समारोहात्मक काय का एकमात्र मानवीय समानान्तर है। ध्वज तथा संविधान 
राजा के प्रतीकात्मक कार्यों का अधिकांशतः बोध कराते हैं, पर राष्ट्रपति का 
सम्मान भी, उसके निवोचन तथा नीतियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो 
जाने के बावजूद, कम नहीं है। जनता ने भी इस विशेष कार्य को पहचानने 
तथा इसका सम्मान करने में और दलगत उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा इसका 
दुरुपयोग किये जाने पर क्रोध करने में आश्चर्यजनक प्रतिभा का परिचय दिया हैं। 

अमरीकी जनता का विश्वास है कि इस पद से उनका बहुत भला हुआ है। 
परिवर्तन के लिए केवल मामूली सुझाव सुनायी पड़ते हैँ तथा सामान्यतया 
इन्हें बहुत कम समथन प्राप्त होता है। निर्याचक मंडल प्रणाली में, जो आधुनिक 
नहीं रह गयी है, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, पर परिवर्तन का जो भी 
सुझाव दिया जाता है, उसमें सामान्यतः राज्य इकाइयों द्वारा निर्वाचन की 
पद्धति के मृल्यों को बनाये रखने की चिंता व्यक्त की जाती है। मनोनयन 
प्रणाली को नियमित बनाने सम्बन्धी सुझाव का अच्छा समथन किया जाता हैं, 
क्योंकि इस प्रकार उम्मीदवारों के चुनाव में जनता को अपनी रच्छा व्यक्त 
करने का अधिक अवसर प्राप्त होगा। अवशिष्ट अथवा अनिश्चित मूल्यवाली 
प्रशासनिक सत्ता के विकास पर व्यक्त की जानेबाढी चिन्ता इस्पात उद्योग पर 
अधिकार के मामले में न्यायालय के पूवाल्लिखित निर्णेय द्वारा दूर हो गयी है । 
राष्ट्रपति का चुनाव एक ही बार ६ वर्ष तक के लिए करने के सुझाव के प्रति 
ठोस समर्थन नहीं दृष्टिगोचर होता । कुछ राजनीतिक वेज्ञानिकों को छोड़कर 
ब्रियिश संसदीय प्रगाली के अनुसार शासन-पद्धति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव को 
बाहर में कोई भी समर्थक नहीं मिलता। राष्ट्रपति-पद के सम्बन्ध में स्वयं 
राष्ट्रति की तथा जनता की धारणा पर राष्ट्रपति के लोकप्रिय चुनाव का जो 
व्यापक प्रभाव पड़ता है, उसका यदि विचार किया जाय, तो इस सिद्धान्त का 
समर्थन भी मुश्किल से ही किया जा सकता है कि केवल कांग्रेस ही जनता का 
प्रतिनिधित्व करती है | 
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राष्रपति-पद्‌ 

अमरीकी शासन-प्रणाली पर लिखे गये अधिकांश नित्रंधों में प्रशासन 
विभाग को विधि-निमोण, प्रशासन एवं न्याय विभागों की विभाग-न्रयी की एक 
इकाई मानने की प्रथा-सी रही है, परन्तु स्वयं यह विभाजन अब उतना साथक 
नहीं रह गया है, जितना वह किसी समय था। इसका यदि कोई और कारण 
नहीं, तो यह धारणा अवच्य है कि स्वये संविधान के मूल रूप में मण्डल विधि- 
निमोण ओर यहाँ तक कि न्यायविभाग का काये भी राष्ट्रपति को सौंपा गया था 
ओर कांग्रेस को अत्यधिक प्रशासनिक अधिकार दिये थे। अभी हाल से स्वयं 
शासन की प्रक्रिया को अधिर गदराई के साथ समझा जाने लगा है, जिसके 
फलस्वरूप न केवल इन श्रेणियों के सेद्धान्तिक प्रत्युत इनकी निरंतर उपयोगिता 
पर भी गम्भीर रूप से सन्देह किया जाने लगा है। नेतृत्व, लम्य-स्वीकृति, 
आशिक युर्यो के बीच सामंजस्थ और आयोजन जैसी प्रक्रियाएँ सम्भवतः अधिक 
सार्थक हो सकती हैं। 

अमरीकी प्रशासन विभाग के अन्तगंत तकसंगत रूप से स्पष्ट दो पहलुओं पर 
ध्यान देना लाभदायक है। ये दो पहलू राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र और नौकरशाही 
हैं। आयोजन और नियंत्रण के काय में राष्ट्रपति के साथ सीधा सम्बन्ध रखनेवाले 
अमिकरण राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, जब कि नीकरशाही में ऐसे 
कई विभाग और कई अभिकरण सम्मिलित हैं, जिनका सम्बन्ध राष्ट्रीय जीवन के 
विशेष पहलुओं से है। राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित अधिकांश बातों 
की--किन्तु समस्त बातों की नहीं--तुलना लामदायक रीति से उस बात से 
की जा सकती है, जिसे ब्रिग्न में 'सरकारी नियंत्रण? कहा जाता है | 

आज हम जिसे “बड़े पम्ताने की सरकार? कहते हैं, उसकी सफलता में-- 
अथवा उसकी सम्भावना में भी-शाप्ट्रपति-पद ऊंसी संस्थाओं का बड़ा द्वाथ 
होता तो स्पष्ट हैं कि उसके आवश्यक तत्चों म॑ वित्तीय नीति, जिसमे 
ब्यव का नियंत्रण, कराधान तथा सामाझिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनका 
उपयोग भी शामिल है, आर्थिक-आयोजन का घनिष्ट रूप से सम्बद्ध काय अमि 


श्र 






ओर जनता के साथ सम्पक, प्रशासन का गठन, चांछुनीय सरका कप 
या अधिक सरल शब्दों में, आयोजन आर नियंत्रण के क्षेत्रों की खो 
काय भी शामिल ह। 
यहाँ अमरीऊा की राष्ट्रीय सरकार के बतमान विराट स्वरूप को संक्षेप में 

बताना ठीक होगा। २-४ लाख नागरिक कर्मचारी तथा सशस्त्र सेनाओं के 
३१ लाख सेनिक प्र॒त्वक्ष रूप से नियुक्त हैं। वार्षिक व्यय लगभग ८० अरब 
डालर का होता है, जिसका प्रायः < भाग यूत्त, वर्तमान और भविष्य की राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। प्रायः ५० अर डालर सेना के लिए, 
है, आठ अरब डालर एक या दूसरे रूप में--मुख्यतः सनिक सशयता के 
रूप में-विदेशी सहायता पर व्यय किया जाता है। ६ अरब डालर प#%ण पर 
व्यय किया जाता हैं। फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व-काल में संघीय 
सरकारने ज्ञितनी धनराशि व्यव की, उतनी रकम उसके पहले राष्ट्र 
के सारे अस्तित्व के दौरान में सी खब नहीं हुई थी। दमन दे राष्ट्रपतित्व- 
काल में कराधान के जरिए जितना धन इकद्ठा किया गया, बह पहले के 
सभी वर्षो में एकत्र की गयी रकम से ज्यादा था। इस में रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व 
वी अवधि सी सम्मिलित है। यदि डालर की द्रयशक्ति में हुए परिवतनों 
की सी दृष्टिगत रखा जाय, तो सी इस स्थिति में अधिक अन्तर नहीं पढ़ता | 

संघीय सरकार में (गणना की प्रणाली के अनुसार) विभागों की संख्या 
२०० ओर ४०० के बीच हैं, जिनसें से लगभग ६५ विभाग सीधे राष्ट्रपति के 
अन्तगत आते हैं। यह बात सी महत्वपूर्ण हैँ कि सम्प्रति राष्ट्र की पंचमांश 
भूमिपर सरकार का स्वामित्व है, यद्यपि इस प्रकार की अधिकांश भूमि जंगल, 
प्वरागाह और रेगिस्तान ही है। अधिकांश राज्यों में संघीय कर्मचारियों की 
संख्या उन राज्यों की सरकारों के कमचारियों की संख्या से ज्यादा ह। 

राष्ट्रपति इतने विशाल संगठन का नियेत्रण ओर निर्देशन किस ह॒द तक ओर 
किन साधनों से करते हैं और साथ ही राष्ट्र के तथा अपनी पार्य के नेता के 
रूप में अपने अन्य उत्तरदावित्वों को भी केंसे निभाते हैं ! राष्ट्रपति से भत्यन्द 
निकट सम्बन्ध रखने दाले अमिदरणों के, जिन्हें हमने सामूहिक रुप से “ शष्ट्रपति 
का कार्यक्षेत्र ” की संज्ञा प्रदान दी है, आकार ओर प्रभाव में हल में छो 
वृद्धि हुई है, वष्ट सद प्रकार से इस सम्बन्ध की सवोधिक महत्वपूर्ण पटना हू। 

विभागों के प्रमुखों एवं झुछु मुख्य अभिकरणों के प्रधानों का मिला दर 


+फाकान 


६/७ दि 


निर्मित 'मंत्रिमण्डल ' के प्रभाव में गत एक सी वर्षों में निश्चित रूप से हात 
हुआ है। सारी बैठकें गोपनीय 'प्रशासकीय बैठकें ! होती हैँ और उनकी विषय- 
सूची के सम्बन्ध में जनता को कुछ भी पता नहीं चलता। भाम तौर से, राष्ट्रपति 
इस गुट के साथ विचार-विमश के लिए एक या दो समस्याएं पेश कर देता है या 
एक या दो सदत्यों के पास भी ऐसे विपय हो सकते हैं, जिन्हें वे स्वयं उपस्थित 
करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि अब वह पहले की तरह मुख्य नीतियों पर 
विचार करने ओर उन्हें स्वीकार करने का माध्यम नहीं रहा। समय का 
अभाव तो है ही, परन्तु सदस्य सी अपने कई अभिकरणों के काम से इतने 
अधिक परेशान या दवे रहते हैँ कि वे दूसरों की समस्याओं पर अधिक 
गेभमीरता से ध्यान नहीं दे पाते। सामान्यतः अन्तर-बिमागीय बातों पर “तदथ 
सलाहकार ! (एडहाक) या अधनस्थायी समितियों विचार करती हैँ, जिनमें 
प्रधानों का प्रतिनिधित्व चाधारणत: उनके सहायक अधिकारी ही करते हैं। 
कामकाज में होनेवाली देरी और रुकावट के बारे में ब्रिटेन का जो अनुभव है, 
वह कुछ ऐसी ही स्थिति की ओर इंगित करता है। समन्वयकत्ता (कोआ्डिनेयर), 
जो कठोर प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहता है, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय, 
मंत्रिमण्डलीय तमितिया--ये सत्र ब्रिटिश पद्धतियां हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं 
कि सरकार के यंत्र पर उस समय कितना अधिक बोक पड़ता है, जब्र बड़े 
अमभिकरणों के प्रधानों से आयोजन और नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने की भी 
अपेक्षा की जाती है। फिर भी, अमरीका के मंत्रिमण्डल के विपरीत, ब्रिटिश 
म॑त्रिमण्डल ने पूर्वकाल के अपने विशाल महत्व तथा सामूहिक उत्तरदायित्व को 
अभी तक कायम ही नहीं रखा है, बहिकि उसमे वृद्धि भी की है। 

अच अमरीका में आयोजन ओर निर्यत्रण के कतिपय केन्द्रीय अभिकरण 
* राष्ट्रपति के कायोलय ? में ही शामिल कर लिये गये हैं। 

सर्वप्रथम सचियों, निजी सलाहइकारों तथा प्रशासनिक सहाययकों के राष्ट्रपति 
के व्यक्तिगत कर्मचारी-मंडल का उल्लेख किया ज्ञा सकता है। प्रशातनिक 
सहायकों की संख्या आम दौर से छः होती है, जो अनेक मद्पूर्ण कार्य करते हैँ। 
एक सहायक राष्ट्रपति के निज्णी मामलों की, दूसरा सार्वजनिक सम्पर्क की और 
तीसरा सेना के साथ सम्पर्क की जिम्मेदारी निभाता है। आवध्यकतानुसार या 
राष्पति के निश्चयानुसार दसरों की दलीय नीति-निवारण में सहायता करने के 
कार्य जैसे विभिन्न काय सोप जा सकते हूँ। यदथपि सम्पक उनका सवाधिक 
विशिष्ट कार्य होता है, तथापि उनके कार्यो में बुदुत अधिक लचीलापन और 
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कुछ-कुछ गोपनीयता होती है। इसमें रत्तीमर भी संदेह नहीं कि राष्ट्रपति के 
निणयों के पीछे श्वेत-मव्न के इस सचिवालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण हाथ होता 
है, परन्तु वह कितना महत्वपूर्ण झौर किस सिलसिले में होता है, इन प्रश्नों का 
उत्तर भावी इतिद्यसकार ही दे सकेंगे | 

वबजट-विभाग का इससे भी अधिक महत्व है। यहीं अनुमानों पर केन्द्रीय 
नियंत्रण ओर समन्वय होता है, जो अन्त में वारपिक बजट के रूप में सामने आता 
है। विभिन्न दिभाग ओर अभिकरण कांग्रेस के समक्ष जो अतिरिक्त विधेयक पेश 
बरना चाहते हैं, उनके प्रस्तावों पर नीति की दृष्टि से निणय करने का उत्तरदायित्व 
भी बजट-दिसाग पर ही होता है। प्रशासन-दक्षता तथा संगठन का सर्वेक्षण 
करनेवाली केन्द्रीय इकाई भी यहीं स्थित होती हैं। अन्त में साधारण पैमाने पर 
आंकड़ा सम्बन्धी केन्द्रीय नियंत्रण भी यहीं लागू होता है, जिसके द्वारा अनुसंधान- 
कार्यक्रमों के अंग के रूप में अन्य अमिऋरणों द्वारा भेजी जाने वाली प्रश्न-सूचियों 
का अग्रिम रूप से रवीक्षत दिया जाना आवश्यक होता हैं। बजठ-विभाग के 
जरिए ही राष्ट्रति खर्च की मदों के सिलसिले में अपनी वित्तीय नीतियों पर 
अमल करते हैं। इसी विभाग के जरिए उन्हें शासन की सारी स्थिति के 
सम्बन्ध में सर्वोत्तम सूचना मिलती है। विभागों की स्वतंत्र प्रवृत्तियों को दबाने में 
तथा अधिद्वार क्षेत्र विषयक एवं अन्य अन्तर विभागीय विवादों का निव्रटारा 
करने म॑ बजट-विभाग उनका साथी है। अनुरोध किये जाने पर बजटठ-विभाग 
कांग्रेस का भी सर्वेक्षण (सब) करता है। 

सम्भाव्यता दी दृष्टि से बघट-विभाग के समान ही आर्थिक परामशदाता 
परिषद भी महत्वपृण है, यद्यपि वह किसी भी प्रकार वास्तविकता की दृष्टि से 
उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस परिपद का काम राष्ट्रपति के पास ऐसी नीतियों 
की सिफारिश करना है, जिनसे, डसके मत में, राष्ट्र का अथंतंत्र सुदृद और 
विकासशील रहेगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उस के पास विश्लेपकां 
का छोटा-सा परन्तु अत्यन्द प्रभावकारी स्टाफ! (कर्मचारों बगे) रहता है। 
इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रति केवल ऐसे नीति-सम्बन्धी 
निर्णय ही नहीं करते, जो उनके विचार में प्रशासनिक विभाग के अधीन हैं, 
बढिक्नि कांग्रेस के पथप्रदर्शन के लिए वह डसको एक संदेश भी देते हैं, 
जिसमें उनके निर्णय एवं उनकी सिफारिशें रहती हैं। यह आर्थिक प्रतिवेदन 
संसदीय संयुक्त समितिके सपुरद दर दिया जाता है, जो अपने वर्मचारी वर्ग की 
सहायता से इसका ओर विश्लेषण करती है और बाद में वह ऐसी कार्यवाही की 
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सिफारिश करती है, जो, उसकी राय में, प्रस्तावित संसदीय कार्यवाही को 
बढ़ाने के लिए ठीक हो। फिर मी, अभी तक परिपद को राष्ट्रपति एवं विभागों के 
साथ अपने काम को एकीकृत करने में विशेष सफलता नहीं मिली है। 

राष्ट्रपति के कार्यालय में, जैसा कि इस सम्रय उसका स्वरूप है, राष्ट्रीय सुरक्षा 
परिषद (नेशनल सिक्‍्युरिटी कॉसिल), प्रतिरक्षा संगठन कार्यालय (आफिस 
आफ डिफेंस माविछाइजेशन) ओर केन्द्रीय खुफिया अमिकरण भी हैं। पहली 
दो संस्थाएँ आवश्यक रूप से आयोजन का काम करती हैं ओर अन्य अभिकरणों के 
अधिकारी ही अधिकाशतः इनके पदेन सदस्य हैं। प्रतिरक्षा-संगठन कार्यालय 
प्रतिरक्षा के आर्थिक तथा उत्पादन विषयक पहलुओं में समन्वय करने के लिए 
तथा अन्य सभी कार्यो के लिए राष्ट्रपति का अभिकर्ता है। सरकार में समितियों के 
वीच समन्वय रखने की आवश्यकता का अच्छा उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ के 
रूप में मिल्ता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह कितनी प्रभावशाली है, यह विवाद का 
विपय है। ऐसा घतीत होता है कि असी तक इसने अपने नाम को सार्थक नहीं 
किया है । केद्धीय खुफिया अमिकरण एक प्रकार से इन समस्त अमभिकरणों के 
समूह के महत्व की ओर संकेत करता है | सोवियत कम्यूनिज्म तथा खतंत्र 
विश्व के विश्वव्यापी संघ की समस्या सभी दृष्टियों से एक ऐसी समस्या 
है, जिसका अनुभव वत्तमान युग में तीत्रतम रूप से किया जाता है। यह इतना 
अधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने अनुभव किया है कि सुरक्षा, खुफिया और 
साधन-खोतों के संगठन की शक्तियां किसी साधारण विभाग के अन्तगंत नहीं 
बल्कि स्वयं श्वेत-भवन में ही (राष्ट्रपति कायोलय) में होनी चाहिए. । यह स्पष्ट 
है कि इसे किसी मी विभाग दी अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है | 

जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए समय-समय पर 
राष्ट्रति-पद के अन्तर्गत कतिपय आयोगों का निर्माण भी किया जाता है । 
साधारण रूप में इन में ऐसे प्रतिष्ठित नागरिक लिये जाते है, जिनका जीवन के 
उस पहलू से सम्बन्ध होता है। ये प्रत्यक्षलाः ब्रिटेन के शाही कमीशनों के 
अमरीकी समानान्तर द्वोते है | ऐसे कार्यों के लिए, राष्ट्रपति को विशेष निधि 
दी जाती है और परम्परा के अनुसार इस निधि में से इन कमीशनों के कर्म- 
चारियों के काम पर दिल खोलकर पँसा खर्च होता है। राष्ट्रति को दी गयी 
निधि के बारे में पहले से ही कुछ निश्चित नहीं किया जाता | ह्वाल ही में जो 
विशेष मह्य्य के कमीशन स्थापित हुए, उन में सावजनिक सेनिक अशिक्षण 
नागरिक स्वतंत्रता ओर जलीय साधनखोतों के कमीशनों के नाम उछेखनीय 
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हैं। वे तरकार की 'ब्द़ती हुई सीमा” का प्रतिनिधित्व करते है पैथा कांग्रेस 
अपनी स्थायी या विशेष समितियों द्वारा अधिक बार जो जौँच करो या. 
नियमित रूप से स्थापित विभाग या अभिकरण जो जांच कार्य करते हज तक: जा: 
कार्यो और इन कमीशनों के कार्यो में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता। राष्ट्रपति-पद 
के अन्तगत कतिपय अन्य अंभिकरणों को शामिल करना भी उचित है, भले ही 
वे अपनी कानूनी स्थिति के कारण राष्ट्रपति के तत्कालिक नियंत्रण के अन्तर्गत 
अपेक्षाकृत कम रहते हैं। उदाइरण के लिए, आयोजन ओर प्रशासन के महत्त्व- 
पूर्ण काय वित्त-विभाग तथा फेडरल रिजव सिस्टम (संघीय सुरक्षित निधि पद्धति) 
के प्रशासक मंडल (8००० ० ७०४७४०%) को करने पड़ते हैं। कांग्रेस के 
विशेष अधिकार को, विशेषतः करों के मामले में, छोड़कर कराधान एवं 
सरकारी कार्यक्रमों की धनपूर्ति और ऋण का प्रइंध वित्त-विभाग के जिम्मे है 
जबकि संघीय सुरक्षित निधि-पद्धति का प्रशासक-मंडल बैंकिंग और साख का 
काम देखता हैं। उसकी स्थिति भी अद्ध स्वतंत्र है हालाँकि राष्ट्रपति ही 
प्रशासक-मेडल (बोर्ड आफ गवर्नस ) को नियुक्त करते हैं। प्रायः इन दोनों के 
विचारों में मेल नहीं खाता ओर राष्ट्रति को तब अवश्य ही हस्तक्षेप 
करना पड़ता है। संघीय कर्मचारियों के बारे में नीतियाँ बनाना और उनको 
कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व संभवतः नागरिक सेवा आयोग (सिविल 
सर्विसेज कमीशन) का है। सदस्यों की नियुक्ति हो जाने पर (जो सीनेट की सह- 
मति से राष्ट्रपति करते हैं) कमीशन काफी आज्ञादी से अपना काम करता है। 
कांग्रेस की मागरिद्त सेवा समितियों के साथ उसके सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से 
घनिए होते हूँ क्योंकि इस क्षेत्र के कानून बनाना इन समितियों का काम है। 

नये सर्वताधारण सेवा प्रशासन (जनरल सर्विसेज एडमिनिस्टेशन) की भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। खरीद, पुरातत्व ओर कुछ निर्माण-कार्य इत्यादि 
साधारण अ्रणी के जो छिटपुट कार्य थे, वह इसके जिम्मे आ गये हैँ। इस 
प्रशासन के प्रधान को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। 

लेखेक्षण तथा लेखा-जोखा के काम सामान्य लेखा-जोखा कार्यालय के क्षेत्र में 
आते हैं। यह एक ऐसा अभिकरण है, जो प्रशासन से विल्कुल स्वतंत्र है 
तथा जिसे कांग्रेस विधान निमोण विभाग का एक भाग समभदी है। बहुधा 
अत्कंसंगत कह कर इस व्यवस्था 'की आलोचना की जाती है, पर अभी तक 
इस पर इन आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस का 
विश्वास है कि यह नोकरदाही दी उत्तररायी आलोचना का एक खोत तथा 
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खच की वैधानिकता के सम्बन्ध में कुशल एवं निष्पक्ष नियंत्रण रखने का एक 
साधन है । 
यह संभव है कि सामान्यतः राष्ट्रवि-पद्‌ ओर उसके मुख्य अंग के रूप 
राष्ट्रपति का कायालय सरकार का एक लचीला एवं विकासशील अंग सिद्ध 
होगा। राष्ट्रति को जो काम करने पड़ते हैं, वे इतने अधिक महत्वपूर्ण होते है 
तथा उन्हें ठीक तोर से सम्पन्न न करने पर इतना बड़ा दण्ड दिया जाता है कि 
बड़े पैमाने की सरकार! की सफलता अथवा विफलता इसकी प्रभावशीलता 
पर ही निभर करती है। आधुनिक ओऔद्योगिक राष्ट्र की सरकार का कोई भी 
एक व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या तानाशाह हो, अकेले नियं- 
न्रण एवं संचालन नहीं कर सकता। जिस बात को स्पष्ट रूप से नहीं सममा 
जा रहा है, वह यह है कि अमिकरणों के प्रमुखों को लेकर बनाया गया मेत्रिमण्डल 
भी यह काम नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि सरकार का भविष्य समस्त 'साधा- 
रण”? अभिकरणों पर प्रभाव डालने वाले कतिपय सवोपरि कार्यों को संस्थाओं का 
रूप प्रदान करने के साथ बँंधा हुआ है। ये कार्य ऐसे हैँ, जिनको प्रभावित 
अभिकरणीं की समिति ठीक से निभा नहीं सकती, क्योकि उसके सदस्य पहले-से 
ही कार्यब्यस्त रहते हैं ओर अपने अमिकरणों में उनका न्यस्त स्वार्थ रहता हैं--- 
समय की तो बात ही जाने दीजिये, जो बहुधा इसमें सबसे अधिक महत्त्वपृण 
तत्व होता है। मितव्ययितापूर्ण और सुयोग्य प्रतंध, कर्मचारोवर्ग एवं खरीद जैसे 
मामलों में उचित एकरूपता, नीति का एकीकरण, लक्ष्यों को दृष्टिगत रख कर 
आयोजन करना, राष्ट्र के सामान्य अथतंत्र पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले 
वित्तीय विषयों, दिसाव-किताब तथा प्रत्नन्ध के साधन के रुप में प्रशासनिक 
विश्लेषण ओर सार्वजनिक सोमनस्व के कार्ये--ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें स्वयं 
उन्हीं के उत्तरदायित के क्षेत्र म॑ भी पूर्णतया ओर अधिकांश रुप से प्रारम्मिक 
तौर पर भी, अनेक विभागों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। ये काय केन्द्रीय 
सरकार द्वारा ही सम्पन्न किये जा सकते हैं, जिसका अथ यह है कि प्रधान 
प्रशासक के 'निदेशन, समन्वय एवं आवयोडन” सम्बन्धी मह्दन दायित्वां के 
निवाद में उसके अधिकार को संस्था का रूप प्रदन कर उस अधिकार का 
विस्तार किया जाय। 
इसी प्रकार कांग्रेस सी इन स्वोपरि कर्तव्यों म॑ं दचि लेती हैं। विनियोग 
समितियों, आर्थिक प्रतिवेदन की संयुक्त समितियों (ज्याइंट कमिटी आन दि 
इकानामिक रिपोट), वित्त ओर उपाय एवं साधन समितियां के सम्भन्ध में यह कथन 
पद 


विऐ 


अत्यधिक सत्य ऐै। सरकारी कार्यवाहियों सम्बन्धी समितियों ओर नागरिक सेवा 
समितियां इस विषय में इससे थोड़ी ही कम रुचि रखती हैं। इन समितियों ओर 
रा्ट्रपति-पद्‌ के अन्तर्गत तत्सग्बन्धी इकाइयों के आपसी सम्बन्ध बहुत ही प्रेमपूण 
| इससे इस विचार को कुछ बल मिलता है कि अमरीकी सरकार में एक 
तरफ राष्पति-पद ओर इन समितियों तथा दसरो तरफ नोकरशाही एवं कांग्रेस 
की प्रमुख विपयों ” की समितियों के बीच वास्तविक सीमाएँ निधीरित हें। 


कि जा 
गो उ्छापदी | 
नोकरशाई 

संघीय सरकार के कार्य इतने बढ़ गये हैं कि राष्ट्रीय जीवन के बहुत कम 
पहलू उसके नियमन के क्षेत्र से नहीं, तो उसकी रुचि के क्षेत्र से बाहर रह गये 
हैँ। यह वृद्धि अभिकरणों की संख्या की अधिकता में इतनी अधिक परिलक्षित 
होती है कि बहुत कम व्यक्ति, यदि ऐसे व्यक्ति हों, वास्तव भें उसको पूर्ण 
रूप से समझ सकते हैं। अतः इस विशाल नौकरशाही का वर्णन करने के लिए 
प्रारम्भ में ही यह संकेत दे देना आवश्यक है। वैसे ही यह वर्णन अनिवाये रूप में 
अत्यन्त सरल होगा तथा केवल थोड़े-से अपवार्दों पर ही ध्यान दिया जायगा | 

लगमंग विगत शताब्दी के अंत तक इस नोकरशाही में होने वाले प्रमुख 
परिवर्तन प्रायः पूर्णल्पेण मंत्रिमंडलीय स्तर के विभागों के विकास एवं उनकी 
संख्या में वृद्धि से सम्बन्धित होते थे। सर्वश्रथम विदेश, युद्ध तथा कोप विभागों 
की स्थापना की गयी, पर इसके तत्काल बाद ही नोसेना, न्याय तथा डाक विभाग 
सामने आये। बाद में खराष्ट्र (आन्तरिक) एवं कृपि-विभागों का विकास हुआ। 
वाणिज्य, श्रम तथा वायुसेना विभाग अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक है। वायुसेना 
विभाग की स्थापना के साथ ही सशस्त्र सेना की तीन शाखाओं को एक ही 
उच्च प्रतिरक्षा विभाग के अंतर्गत मिला दिया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा तक कल्याण 
विभागों की स्थापना १९४३ में हुई। अन्य संघीय गतिविधियों; यथा जन-कार्य, 
याताबात तथा ग्रह-निर्माग को भी विभागीय स्तर प्रदान करने का प्रयास किया 
गया, पर अभी तक इस सम्बन्ध के प्रयात असफल ही हुए हैं। सामान्यतया 
किसी मी विभाग के निर्माग के पूर्व उसके सामान्य क्षेत्र में किसी न किसी 
प्रकार के कार्यालयों (8975०५७) या अमिकरों की स्थापना की जाती है। ये 
कार्यालय अथवा अभिकर्ण किसी वत्तेमान विभाग के साथ आवश्यक रुप से 
विशेष रूप से सम्बद्ध नहीं होते। जहां तक अन्य विभागों छा, विशेषतः भ्रमविभाग 
का सम्बन्ध है, उनका निनोग पहले से ही विद्यमान किसी विभाग का उपबिभाजन 
करके किया गया। कुछ विभाग स्वये कई उपधिभागों की ' नियंत्रक कम्पनियी के 
समान हैं, जिन्हें सुविधा के लिए एक साथ मिला दिया गया होता है, पर डिनके 
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मध्य उससे अधिक तनिक भी समानता नहीं होती, जितनी समानता अन्य 
विभागों के कतिपय कार्यालयों के साथ होती है। उदाहरणाथ, आंन्तरिक विभाग 
अन्य कार्यों के मध्य इण्डियनों के मामलों, क्षेत्र तथा दीप, मछली तथा 
वन्य पद्च, यूमि व्यवस्था, राष्ट्रीय उच्चान तथा भूमि को आबाद करने से सम्बन्धित 
कार्यों की देख-भाल करता है। इनमें से प्रत्येक कार्य एक प्थक्‌ कायोलय के 
जिम्मे है। 

वास्तव में दार्यालयों का विकात प्रारम्भ से ही न्‍्यूनाधिक मात्रा में निरन्तर 
रूप से होता रह्म हैं। फिर सी, गत २५ वर्षो के सीतर ही ऐसे अमिकरण 
उन्हें औपचारिक रूप से विभाग की संशा नहीं दी गयी है, स्वयं विभागों से 
भी अधिक बड़े हो गये हैं। आज इनमें से कई अमिकरण ऐसे हैं, जो सिवा 
नाम के नियमित विभागों से तनिक भी भिन्न नहीं है, इनमें से कुछ के प्रमुख 
भत्र राष्ट्रपति के आमंत्रण से मंत्रिमंडल में चेंठते हँ। प्रतिरक्षा संगटन कार्यालय 
तथा संघीय आवास अभिक्रण सम्भवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, पर बीसियों से 
अधिक अन्य ऐसे अमिकरण हैं, जिनके प्रमुख पीछे राष्ट्रपति के समक्ष प्रति- 

वेदन प्रस्तुत करते हं। 

इसके अतिरिक्त एक दसरे ढंग का भी अभिकरण होता है जिसे “स्वतंत्र 
आयोग ? कहा जाता है। इन अभिकरणों की उत्पत्ति सरकारी नियमनों के साथ 
हुई। इन्हें अथव्यवस्था के कुछ भागों वथा रेल तथा टक यातायात, व्यापार 
विद्यत, संचार, हवाई उड्डुयन, तटकर इत्यादि का काम सुपुर्द किया जाता है। 
इस सम्बन्ध में इन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अन्य विभागों अथवा अभिकरणों 
के अनेक अधिकारों से वास्तव में भिन्न नहीं होते। समय-समय पर इन्हें वर्तमान 
अथवा नये विभागों में मिला देने के प्रस्ताव आत॑ रहते हैं। आयोग के 
सदस्यों की संख्या तीन से लेकर ग्याग्ह तक होती है। सीनेट के अनुमोदन से 
राष्ट्रति आयुक्तों की नियुक्ति करते हं। बहुत से कानूनन द्विपक्षीय होते हैं। 
नियुक्ति निधारित वर्षो के लिए की जाती है तथा किसी आयुक्त के कार्यकाल के 
अन्दगंत उसे हयाने के लिए राष्ट्रपति का अधिकार सामान्यतया सीमित ही होता 
है। इनकी स्थापना करने में सामान्यतः कांग्रेस का जो उद्देश्य होता है, उसी के 
अनुसार ऐसा किया गया है। ऐसी आशा की गयी थी कि ये आयोग अधिक 
स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे और पक्षपात तथा राष्ट्रपति के दबाव से मुक्त रहेंगे। 

आशा पयाप्त रूपसे पूरी हुई है। राष्ट्रपति के अधिकार को अधिक से अधिक 
छावामात्र कह् जा सकता है। इससे कभी-कभी पूरी सरकार के भीतर समन्वय 
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की गंभीर समस्याएं उत्तन्न हो गयी हूँ। यह बात विशेषकर तत्र सत्य होती है, 
जत्रकि आयोग का प्रशासनिक कार्य न्यायिक कार्य की ओमल कर देता है, जेसा 
कि अधिकांशतः होता है। आयोग के अध्यक्ष को कुछ विशेष प्रशासनिक 
अधिकार देने की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिससे इस बात का और अधिक 
प्रमाण मिलता है कि आयोग के उत्तरदायित्व के स्वरूप में परिवत्तन हो रहा है। 
अन्ततः इंगलैड के समान अमरीका में भी 'गवर्नमेंट कारपोरेशन ' (सरकारी 
निगम) का विकास हो गया है। अमरीका में भी इसका इस कारण से काफी 
समथन किया गया है कि इस प्रशासनिक प्रणाली में कुछ स्वतंत्रता तथा 
लचीलेपन की मात्रा निहित है, जो अधिक दकियानूसी ढंग के अभिकरणणों में 
नहीं है। सामान्यतया, पर हमेशा नहीं, कारपोरेशन की स्थापना किसी विशिष्ट 
प्रायोजना को कार्यान्वित करने अथवा किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन 
'करने के लिए की जाती है। इनमें से ठेनेसी घादी अधिकारी मेडल 
(['४0725७९४ फरत्वी०ए &एशाणाह) सर्वाधिक प्रसिद्ध है, पर सरकार के उधार 
देने के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के अनेक निगम हैं, जिनमें से कुछ अन्य 
विभागों तथा अमिकरणों से जुड़े हुए हैं। 

इन विभिन्न विभागों, अभिकरणों, आयोगों तथा निग्ों की पूर्ण सूची देने 
का प्रयात ने करते हुए इनमें से मुख्य के विपय में संकेत दे देना तथा उनके 
मुख्य काय अथवा कार्यो पर ध्यान देना, यदि उनके शीर्पक पयाप्त रुप से 
वर्णनाव्मक नहीं है, उपयोगी होगा। 
१ विभाग ' 

१ राष्ट्र (४४०) : विदेशी समस्याएँ तथा नीति, जिनमें सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान सम्मिलित है। 

२ कोप : आत्तरिक राजत्व, चुंगी, कोप का संरक्षण, मुद्रा, तह्ण, आन्तरिक 
बिच, नशीले पदाथों पर नियंत्रण, गुतचर विभाग, तटीय रक्षक 

३ सुरक्षा : “चीफस आफ स्टाफ, अब्नों का मूल्यांकन 

प्राप्ति समस्यव : अनुसंधान तथा विकास; गोला-बारूद 

(क) स्थल सेना : स्थल सेना, मनोवेश्वानिक युद्ध कीशल, नागरिक कार्य 
जिनमें अन्‍्दरगाह प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं, बाद निर्यत्रा तथा आमन्‍्तरिक 
नोकानयन 

(ख) नौसेना 

(ग) वायुसेना 


४ न्याय : सुझदमा चलाना, संघीय खुफिया विभाग, देशान्तर वास तथा 
नागरिकता प्रदान करना, कारागार, विदेशी सम्पत्ति 

पर डाकृघर 

६ आस्तरिक : क्षेत्र, इंडियनों के मामले, जल तथा विद्युत-खोत, मछली 
तथा वन्य पश्, राष्ट्रीय उद्चान, सावेजनिक भूमि, तेल तथा खनिज ख्ोत 

७ कृषि ; कृषि विकास तथा नियम व हाट व्यवस्था, भूमि संरक्षण, कृषि 
ऋण, फसल बीमा, देहात का विद्यतीकरण, वन 

८ वाणिज्य : जनगणना, सांख्यकीयविमाग, जहाजरानी, सावेजनिक सड़कें, 
व्यापार प्रवधन, राष्ट्रीय उत्पादन, ऋतु-विभाग, तट तथा भूमंडल सर्वेक्षण, पेटेण्ट, 
प्रतिमान, नागरिक उड्शयन। 

९ श्रम ; कामदिलाऊ केन्द्र, श्रम प्रतिमान, कर्मेचारियों का ग्रुआवजा, 
श्रमविपयक आंकड़े, महिलाओं की समस्‍्याएँ 

१० स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण ; सामाजिक बीमा, बाल कल्याण, खाद्य 
तथा औषधि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, चृत्ति-पुनवास 
२ अमिकरण 

संघीय उुरक्षित निधि प्रगाली (7९०८०) 7१८४९7४९ 9950९70) 

( प्रशासक-मंडल ) (8०४0 ० 5०ए८॥४ण७), बेकिंग, ऋण, आर्थिक सुद्द्ता 

(आंशिक दायित्व) 

राष्ट्रीय श्रम सम्पर्क पर्षद 

आवास तथा श॒ह वित्त अमिक्रण 

रेलमार्ग सेवा-निदृत्ति पर्षद 

भूतपूर्व सैनिक प्रशासन 

राष्ट्रीय मध्यस्थता पर्षद (रेलमार्गों के लिए) 

संघीय मध्यत्थता तथा समभीता सेवा 

राष्ट्रीय विशन प्रतिष्ठान 

विदेशी काये प्रशासन 

सूचना अमिकरण 

सामान्य सेवा प्रशासनः सावेजनिक भवन, प्राचीन ग्रंथ रक्षा रह, पूर्ति तथा प्राप्त 

वायुयान विद्या के लिए राष्ट्रीय परामशंदात्री समिति 

प्रतिरक्षा यातायात प्रशासन 

संघीव नागरिक प्रतिरक्षा प्रशासन 


स्र्‌ 


प्रतिरक्षा संगठन कार्यालय 

चुनाव सेवा प्रगाली 

स्मिथसोनियन इंस्टिट्यूशन : अजायत्रघर। 

कलाकक्ष 

सरकारी मुद्रण कायालय (विधानमंडलीय प्रतिष्ठान का एक भाग) 

सामान्य लेखाजोखा कार्यालय (विधानमंडलीय प्रतिष्ठान का भाग) 

कांग्रेस का पुस्तकालय (विधान मंडलीय प्रतिश्ान का एक भाग) :-- 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कापीराइट (सर्वाधिकार) 

वानस्पतीय उद्यान (बिधान मंडलीय प्रतिष्ठान का भाग, जिसका प्रशासन 
कांग्रेस-भवन (केपिय्ल) के शिल्पी करते हैं। 
३ स्वतंत्र आयोग 

नागरिक सेवा आयोग 

आंतराज्य वाणिज्य आयोग : रेलवे, मोटर यातायात 

नागरिक उद्भयन पर्षद 

जहाजरानी प्रशासन (वाणिज्य विभाग में, पर अधिकांशतः स्वशासित) 

आणविक शक्ति आयोग 

युद्ध दावा आयोग 

सिक्यूरियी तथा विनिमय आयोग 

संघीय व्यापार आयोग : ब्यापारिक व्यवहार 

संघीय संचार आयोग 

संघीय विद्युत आयोग 

४ निमम 

टेनेसी घादी अधिकारी मेडल 

पुनर्निमाण वित्त निगम 

संघीय डिपानिट बीमा निगम 

आन्तरिक जलमार्ग निगम (वाणिज्य विभाग से सम्बद्ध ) 

संवीय फसल चीमा निगम (कृषि विभाग से सम्बन्धित) 

निर्यात-आयात चेक 

पनामा नहर छम्पनी 
प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिक विज्ञान ने कुछु हृद तक इन इकाइयों में से 
प्रत्येक के संघव्न में एकरूपता ला दी है। 
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धामान्यतया प्रत्येक का एक राजनीतिक प्रमुख होता है। वह राजनीतिक इसे 
अर्थ में होता है कि उसकी नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है। सामान्यतया, पर सदा नहीं, ऐसा प्रमुख इस अथ में दल्लीय होता है 
कि वह राष्ट्रति के दल का सदस्य होता है और वह सामान्यतया राष्ट्रपति 
की नीति का अनुमोदन करता है। यह बात ख्तंत्र आयोगों के अध्यक्षों के 
सम्बन्ध में अधिक सत्य है, जहाँ उन्हें असामान्य अधिकार प्राप्त रहते हैं। 
ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों भें सामान्वतया प्रमुख और सहायक सचिवों, 
प्रशासकों तथा कुछ कार्यालयों के प्रमुखों की नियुक्तियां सी सम्मिलित हैं। 
फिर भी, इनमें से अनेक प्रमुख पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जिनकी नियुक्ति दलगत 
कारणों पर विचार किये बिना होती है तथा जो अपने कार्य दलीय नीति के 
अनुसार नहीं करते हं। राजनीतिक प्रसुख स्वमावतः अपने विभाग या अमि 
करण के लिए उत्तरदायी होता है, पर यदि वह बुद्धिमान है, तो वह अपनी 
गतिविधियों को अधिकांशतः नीति तथा सावजनिक स्तर तक ही सीमित 
रखेगा। इस प्रकार सामान्यतः उससे निकट सम्पर्क में रहने वाले एक या . 
अधिक कार्यकारी व्यक्ति” रहते है। सम्भवतः वे अवर सचिवों या सहायक 
सचिवों के रूप में रहते हैं। उसके चारों ओर कतिपय कर्मचारी सेवाएँ भी 
होंगी, जिनमें सामान्यतवा एक वजट अधिकारी, एक कर्मचारी निर्देशक, एक 
आयोजना इकाई, एक कानूनी विभाग, एक जन सम्पर्क अधिकारों, एके 
कांग्रेस सम्पर्क कायालय तथा एक प्रतिवेदन इकाई सम्मिलित रहती है। इसके 
बाद कायालयों की एक <ंखला होगी, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रमुख होगा। 
ये कार्यालय इकाई के वास्तविक कार्य सम्पन्न करते है। तत्पश्चात्‌ इन्हें संभागों 
(9४००) में उपविभाजित कर दिया जायगा। कार्यालय-स्तर पर नामकरण 
जितना अ्रमोत्यादक होता है, उससे भी अधिक श्रमोत्यादक वह इस बिन्दुपर 
हो जाता है। 

अधिकांश विभागों तथा अभिकरणों की, यहाँ तक कि कार्यालयों की भी व्यापक 

क्षेत्र-सेवाएँ होती हैं। ऊुछु का संघटन तो राज्य फे आधार पर होता है तथा 
कुछ मामलों में प्रशासनिक सुविधा के क्षेत्रों की रथापना की जाती है। किन्हीं 
मी दो विभागों गथवा अमिकरणों की क्षेत्रीय सेवाएँ बहुत कम एक ही प्रकार 
की होती हैं ओर इससे अतिरिक्त कठिनाइयों की खष्टि होती है। क्षेत्रीय सेवा 
के स्वरूप तथा विशालता का कुछ मूल्यांकन इस बात के अनुभव द्वारा किया जा 
सकता है कि संघीय नागरिक कर्मचारियों में से केवल दस प्रतिशत वास्तव में 
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वाशिंगटन क्षेत्र में कार्य करते है। विकेन्द्रीकरण वर्गीकरण तथा स्थानीय सहयोग 
के लिए अवसर अवश्य प्रदान करता है, पर साथ ही साथ उससे नियंत्रण की 
समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। 
प्रशासन निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। इससे अनेक पूर्णतः 
स्वाभाविक वातें पैदा होती हैं। फिर भी, वे ऐसी होती हैं, जो कुल मिलाकर 
सरकार को एक प्रकार से रहस्यात्मक बना देती हैं। निर्गेब करने की प्रक्रिया 
केवल यह नहीं है कि एक इकाई का प्रमुख अपने ऊपर के अधिकारी की 
हमति से कुछ निर्णय कर लेता है। वास्तविकता इससे बहुत दूर है। 
अमरीकी शासन प्रगणात्ती में ब्रिटिश प्रणाली के समान ही ऐसी पद्धतियों की 
भरमार है, जिनके द्वारा निर्णय के पूर्व सम्बन्धित दलों को उस पर मत प्रकट 
करने का सुअवसर मिलता है। इस पर केवछ सम्बन्धित अभिकरण के भीतर 
तथा बाहर के दलों को ही मत प्रकट करने का अवत्तर नहीं मिलता, बह्कि 
बहुधा शासन से बिल्कुल बाहर के दल भी इस पर मत प्रकट करते हूँ। मत 
एकत्र करने के लिए आधुनिक प्रशासन में सुनवाई, परामशंदात्री समिति, अन्तर- 
अभिकरण समिति इत्यादि तरीके अपनाये जाते हैँ। वास्तव में यह कोई नहीं 
जानता कि वर्तमान अमरीकी शासन में कितनी अन्तर-अमिकरण समितियां 
विद्यपान हैं। हाल में किये गये एक सर्वेक्ष। से, जिसे किसी भी प्रकार पृण् 
नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार की छगभग चार सो समितियों का पता चला था। 
इनमें से कुछ का कानूनी आधार था। बहुत अधिक समितियों की स्थापना 
प्रशासनिक आदेश से की गयी थी, किन्तु इनमें से अनेक समितियों की 
उत्पत्ति स्थिति की आवश्यक्रताओं का अनुभव कर स्वतः स्फूर्त रूप से की गयी। 
सम्बन्धित बाहरी दलों के साथ सम्पर्क के क्षेत्र में भी, जो समान रूप से महत्व- 
पूर्ण है, काबून द्वारा औपचारिक रूप य्दान किये जाने से लेकर सम्बन्धित द्ितों 
के अनोयचारिक प्रतिनिधित्व तक सारी बातें उसी प्रकार होती हैं। जो लोग 
यह सममते हैँ कि विशेष हितों का “प्रचार! अधिकांशतः कांग्रेस तक ही 
सीमित है, वे यद्द वात बिल्कुल नहीं जानते कि कानून बनाने से राष्ट्रीय जीवन 
में निरंतर हस्तक्षेप तक शासन के स्वरूप में जो परिवर्तन हो गया है, उसके 
परिणाम स्वरूप ऐसे प्रयास बहुगुणित हो गये हैं, जिनके द्वारा सम्बन्धित पन् 
समुचित अमिकरण को अपने दृष्टिक्रोणों से प्रभावित करते हूँ। (उदाहरणाथ तट- 
कर आयोग का काम विशेष रूप से अत्यविक्र आयात से प्रभावित दर्लों की 
शिकायतों को सुनना है) अन्ततः इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमि- 
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करणों को अधषिकांशतः अपना कुछ काम करने के लिए शासन के भीतर तथा 
बाहर अन्य अमिकरणों से सम्पके स्थापित करने की अनुमति है। इस अधिकार 
का सबसे विचित्र प्रयोग प्रतिरक्षा अभिकरणों द्वारा अनुसंघान ठेकों के सम्बन्ध 
में, जिनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है, किया जाता है । शासन का जाल 
सभी जगह पहुँचता है, यह बात उद्दी है। 

ब्रिटिश पति की ठुलना में अमरीकी संघीय सरकार के कमचारियों में 
समानता तथा असमानता सी है। नियुक्तियों में अभी तक राजनीतिक संरक्षण 
का बहुत बड़ा हाथ होता है | फिर भी, यह अन्तर पहले की अपेक्षा अब कम 
है। यह कहना कठिन है कि संयुक्त राज्य अमरीका में अभी भी कितने पदों के 
लिए होनेवाली नियुक्तियां दलीय विचारों से प्रभावित होती हैं | स्थायी अभिकरणों 
में डाक घर तथा न्याय विभाग में ही निश्चित रूप से एसी बातें बहुधा होती 
हँ। फिर भी, गत दो दशाव्दियों की अवधि एक ऐसी अवधि रही है, जिसमें 
संकटकालीन अभिकरणों की स्थापना अमरोकी शासन की एक उल्लेखनीय 
विशेषता रही है। इन संक्कालीन अभिकरणों मे से पहले वर्ग की स्थापना 
पेदी का सामना करने के लिए हुईं। दूसरा वर्ग द्वितीय विश्व युद्ध के सम्तय 
आया। अन्य संझू्कालीन अमिकरणों का सम्बन्ध युद्धोत्तकाल की नाट्कीय 
पटनाओं से है। इन अभिकरणों के 'संकटकालीन ? स्वरूप से ही निस्संदेह ऐसी 
स्थिति उल्न्न हो गयी और अत्र भी होती है, जिसमें कांग्रेस के सदस्य तथा 
सत्तारूढ़ दल के संगठन के प्रभावशाली सदस्य सामान्यतः अब्प योग्यता वाले 
ऐसे व्यक्तियो के लिए, जिनमे वे वास्तविक्क रुचि रखते हें, किसी न किसी 
प्रकार के पद प्राप्त कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को सामान्य प्रतियोगिता- 
परीक्षाओं का साधना नहीं करना पड़ता। जो लोग नियुक्त किये जाते, उनमें से 
बहुत अधिक व्यक्तियों ने, जिनमें सामान्य प्रतियोगिता में उत्तीर्ण व्यक्ति भी 
सम्मिलित थे, कांग्रेस के सदस्यों तथा दलीय अधिकारियों की सिफारिशों के 
पत्र पेश किये। इन पत्रों को घहुत आसानी से प्राप्त किया गया था तथा हो 
सकता हैं कि चुनाव पर उनका प्रभाव पड़ा हो अथवा नहीं भी पडा हो | 

ब्रिव्श सिद्धान्त वेः समान ही अमरीकी सिद्धांत भी यही है कि नीति 
निर्धाक पदों पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। 
ब्रिटेन में इनकी संख्या बहुत कप मानी जाती है और इन पदों के लिए प्रायः 
पूर्ण रूप से संसद के सदस्यों के मध्य से ही चुनाव किया जाता हँ। संयुक्त राज्य 
अमरीका में ऐसे पदों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे पदों में प्रत्येक अभि- 
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करण के प्रमुख से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध पद मी होते है, जैसे अनेक कार्योलयों 
के मुख्याधिकारी, अधिकांश सहायक सचिव तथा विभागीय या अभिकरण के 
प्रधान कार्यालय के अनेक परामशदाता तथा सहायक स्वतंत्र आयोगों के 
अधिकांश सदस्यों के पद भी इन्हीं में सम्मिलित होते हेँ। नीति-निर्माताओं 
के इस वर्ग में सी बहुधा पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की जाती हैँ तथा 
सरकार के बाहर से अत्यन्त योग्य व्यक्तियों की भी (जो दल से सम्बद्ध नहीं 
होते) नियुक्त किया जाता है। पोस्टमास्टर जनरल पद पर डोनाल्‍डसन, विदेश 
मंत्री के पद पर मार्शल तथा आर्थिक सुरक्षा प्रशासक के रूप में हाफमैन की नियुक्ति 
इन दोनों श्रेणियों मं आती है। अमरोकी पद्धति के अन्तर्गत अन्र भी राज्यीय 
ओर स्थानीय दलीय संगठनों के सदस्यों को भारी संख्या में पोस्ट्मास्टरों, 
संघीय अटर्नियों, संघीय न्यायावीशों तथा संकटकालीन अमिकरणों के स्थानीय 
प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। त्रिविश और अमरीकी पद्धतियों में 
यही वास्तविक अन्तर है और इससे अमरीकी पद्धति को असंदिग्ध रूप से क्षति 
पहुँचती है। अभी हाल तक आन्तरिक राजस्व के कलक्टर भी इसी बर्ग में 
आते थे। ऐसी बात नहीं है कि दलीय सिफारिश को स्वीकार करने से पूर्व केन्द्र 
द्वारा कतिपय योग्यताएँ नहीं निर्धारित की जाती, क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार 
की योग्यताएँ निधारित की जाती हैं। यों कहद्या जा सकता है कि ये नियुक्तियाँ 
अधिकांशतः उस संरक्षण प्रणाली के प्रमुख अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती हैँ, 
जो अनेक दशाब्दियों तक संघीय प्रशासन के एक बहुत बड़े भाग की विशेषता 
बनी रही। बाद के वर्षो में एक के बाद दूसरे गुट को “अन्दर लिया जाता 
रा है? अथात योग्येता के आधार पर नियुक्त तथाकथित “वर्गक्षित सेवा? में 
सम्मिलित किया जाता रहा हैं| इस प्रकार अब केवल थोड़े-से ही वर्ग ऐसे 
रह गये हे, जह्०ँ पुरानी व्यवस्था प्रचलित है। 

“वर्गीकृत सेवा? शब्द का प्रयोग उन कर्मचारियों के लिए किया जाता है, 
जिनकी नियुक्ति कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर नियुक्ति-विपयक् 
संघीय व्यवद्वार के प्रतिमान से होती है, डिनका वर्गीकरण कार्य, कार्यकाल, छुट्टी 
ओर सेवा-निववत्ति के ग्राववानों के आधार पर किया जाता हैं। कुल मिलाकर 
इनमें लगभग ८ लाख व्यक्ति हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
कर्मचारियों के कतिपव वर्गों की, विशेषतः विदेश विभाग की विदेश-सेवा 
के कर्मचारियों की अपनी निन्नी योग्दता-पद्धतिया हावी हैं। फिर मी, सम्प्रति 
वर्गक्षत सेवा दया नागरिक कर्मचारियों की कुल संख्या में जे इतना भारी 


९ 


अन्तर है, उसका कारण सैनिक तथा संकब्काज़्ीन भभिकरणों में अस्थायी 
कर्मेचारियों की बहुत बड़ी संख्या का होना है | मजदूरों की, जो इस वगे से बाहर 
हैं, संख्या भी इसका कारण है) प्रथम वर्ग के अधिकांश लोगों की नियुक्ति 
प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है, पर इन्हें स्थायित्व नहीं मिलता। 
अमरीका में योग्य अक्रशल मजदूरों की जो कमी है, वह इस बात का प्रमाण 
है कि इनमें इनमें से अधिकांश को दलीय संरक्षण नहीं मिलता | 

हाल के वर्षो में पेशे के रूप में सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गयी 
है, हालांकि यह उतनी नहीं है, जितनी कि ब्रिटेन में। नियुक्ति सामान्यतया 
प्रतिद्न्द्विता पर की जाती है। सामान्यतः उच्चतर श्रेणियों में इस प्रतियोगिता 
का रूप पावः पूर्णतः यही होता है कि पहले के रेकाड का मूल्यांकन किया जाता 
हैं तथा उम्मीदवार की मुलाकात ले ली जाती है। हाल में ही एक स्पष्ट प्रवृत्ति यह 
देखी ययी है कि विश्वविद्यालयों के सर्व॑श्रष्ठ स्नातकों को नोकरी की ओर आकृष्ट 
करने तथा उन्हें नोकरी पर बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास 
अधिकांशतः सफल भी हुआ है। इस पहसि का एक बड़ा कारण अपने ' प्रशास- 
नात्मक बे ? की भर्ती तथा उसे कायम रखने में ब्रिटेन का अनुभव रहा है। 

इस स्तर पर भी नियुक्ति सामान्यतया (यद्यपि अब सदा ऐसा नहीं होता) 
विशेष ज्ञान पर आधारित रहती है। ब्रिटेन की अपेक्षा इस पर अधिक जोर 
दिया जाता है। जो परीक्षाएँ होती हैँ, उनमें अभिकरण के विषयों यथा अर्थ- 
शारू, कृपि, इंजीनिवरिंग, वन, आन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध इत्यादि पर विशेष रूप से 
जोर दिया जाता हैं। अमरीका म॑ ज्ञिस सीमा तक उच्चतर पदों पर सरकार से 
बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, वह दोनों राष्ट्रों के मध्य एक दूसरा 
महत्वपूर्ण अन्तर हैं। शासन की महान प्राप्ति इसके लिए आंशिक रूप से 
उत्तरदायी है, क्योंकि इस प्रगति के परिणामस्वरूप सरकार के भीतर पदोन्नति 
के लिए विशेषज्ञों तथा पशासनिक कर्मचारियों की संख्या बहत ही कम प्रतीत 
हुइं। फिर भी एक दूसरा और समान रूप से महत््वपृण कारण इस अमरीकी 
प्रवृत्ति मे निहित है कि किसी बतमान पद अथवा यहाँ तक कि किसी 
वत्तमान प्रकार के पेशे को भी आवश्यक रूप से स्थायी नहीं समझा जाता। 
इस दृष्टिकोण में उत्कट आकांक्षा तथा ध्यग्रता दोनों का भाग है| इसी प्रकार 
ब्रिटेन की अपेक्षा अमरीका में व्यावसायिक जीवन की जो अधिक प्रतिष्ठा होती 
है, उसका भी इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भाग होता है। व्यक्तिगत लाभ 
अथवा कर्तव्य की पुकार पर अमरीकी जन-सरकार या व्यवसाय के लिए कार्य 
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करते हैं। विश्वविद्यालयों के अधिकाधिक छात्र भी ऐसा शी करते हैं। यह 
एक ऐसी बात है, जो छात्रों पर युद्ध के प्रभाव से प्रोत्साहित हुई है, किन्तु 
किसी सी प्रकार उसी तक सीमित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग संघीय 
नोकरियों में क्लक के रूप में प्रवेश करते है अथवा अन्य किसी अत्यन्त साधारण 
स्तर से काय प्रारम्भ करते हैं, वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सायंकाल 
अपनी शिक्षा जारो रखते हैँ। उदाहरणा् वाशिंगटन में किसी भी समय करीद 
२६ हजार या इससे अधिक कमंचारी आंशिक रूप से विश्वविद्यालय में 
अध्ययन करते हैं। प्रायः सभी संघीय अभिकरण सेवा काल में प्रशिक्षण कार्यक्रम 
निधारित करते हैं। 

जत्र पद की अवधि, छुट्टी, अवकाश लाम पर विचार किया जाता है, तम्र 
वेतन भी अनाकर्पक प्रतीत नहीं होता। क्‍लर्का का वेतन व्यक्तिगत रोजगार 
की तुलना में अधिक हे। पेशेवर बेतन विश्वविद्यालय के विभागों के वेतन 
के समान है। प्रारम्भिक पेशेवर वेतन ३,४१० डालर है, पर जैसा कि बताया 
गया है, अहुत अधिक लोग इससे अधिक वेतन पर भी सरकारी नौकरी प्रारम्भ 
करते हैं। अयपशासनिक पेशेवर वेतन नग्रण्य अपवादों को छोड़कर अधिक 
से अधिक ११,८०० डाह्मर तक जाते हैं। बकीलों तथा डाक्टरों के लिए यह 
वेतन इतना कप है कि उत्तम कोटिके अधिक वकील और डाक्टर इस म॑ नहीं 
रह सकते। प्रशासनिक कमचारियों को जो वेतन दिया जाता है, वह निजी उद्योगों में 
काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन की ठुलना में और भी कम होता है। 
इनकी उद्यतम वेतन सीमा १४,८०० डालर है तथा इतना वेतन पानेवाले 
व्यक्तियों की संख्या पचास से कमर ही है। पदोन्नति से प्रथक वेतन वृद्धि का 
प्रतिमान निधारित रहता हैं। एक अमिकरण से दूसरे अमिकरण तक पदोन्नति 
बहुधा की जाती हैं। यह बात शोचनीय है कि रज्यीय सरकारों के साथ कम- 
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चारियों की अदला-बदली बहुत कम द्ोती हैं, तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ 


तो ऐसा और भी कम किया डाता है। फिर भी, कुल मिलाकर अमरीकी सरकार 
ने, विशेषफर गत २० वर्षा में, लशिक्षित एवं गतिशील पेशेवर सेवा की 
दिशा में अत्यविक महान प्रगति की है। 

पद से हृद्यना मुश्किल, सम्मबतः बहुत ही सुश्किल होता है, पर इसका 
कारण कानूनी बाधाएँ नहीं, पत्युत दे सरनीतिक ओर अन्य प्रकार के दबाव हैं, 


रे 


साम्ान्यत श्ग्धा 


भिनका प्रयोग सामान्यतः इसास्तगियों को गेकने के लिए किया जाता है । 
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है| हाल में भ्रणचार के जो भी मामले बाहर आये हैं, उनसे अधिकांश 
संरक्षण-प्राप्त तथा अस्थायी कर्मचारी ही सम्बन्धित थे । इस रहस्योद्घाटन की 
प्रतिक्रिया दवेष या निन्‍दा न होकर आघात हुई है। नोकरशाही की कुछ परम्परा- 
गत खामिया कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। काम बहुत अधिक होता 
है) फिर भी. प्रशासन को जितनी मात्रा में काम सुपुर्दे किया गया है, उसे 
दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतया यह विचार प्रकट किया जाता है कि योग्यता 
कर्तव्यनिष्ठा, पर्याप्त बुद्धि से ऐसी आशा है कि हाल में जो प्रगति हुईं है, वह 
जारी रहेंगी। द्रिविश टि श॒ प्रतिमान से जो व्यवस्था की गयी है वह फ़िजूल खच्चे 
प्रतीत हो सकता है । फिर भी, श्रम बचाने के तरीकों को काम म॑ लाने, 
शीत्रता तथा कुशलतापूर्दक काम करने के अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जो अमरीकी 
अध्यवसाय के स्वश्रेष्ठ रूप को प्रकट करते हैं | 
प्रशासन के स्वरूप को बहुत ही कम समक्का जा सका है। निश्चय ही 
इसकी अधिकांश बातें व्यक्तियें, दलों तथा संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान 
करने से सम्बन्धित हैं। कुछ अमिकरणों के, जिनमें सनिक अभिकरण उद्लेख- 
नीय है, विशेष कार्य होते हैं, जो स्वयं विचित्र हैं। इनका सम्बन्ध कायवाही का 
भार तथा कायवाही की तेयारी से है। फिर भी, अधिकांश शांतिकालीन गति- 
विधियों तथा अनेक युद्ध-संकटकालीन गतिविधियों के मूल में दो बातें निहित 
होती हैं, जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। 
इनमें से पहली बात वह सीमा है, जिस सीमा तक नोकरशाही में अभिकरण- 
मुवक्किल सम्बन्ध का अमल किया जाता है। दबाव डालने वाले वर्गों तथा 
कांग्रेस पर विचार-विमश करते समय हम पहले ही इस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट 
चुके हैं कि किस हद तक आधुनिक समाज तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था में 
केन्द्रीकरण हो गया है। हमने इसका मूल कारण ओद्योगिक और कृषि-उत्पादन के 
तथा सेवा-व्यापारों एवं पेशों के कार्य के विशेषीकरण में हूँदा है। हमने बताया है 
कि चूँकि अब इस वात को समभा जाने लगा है कि आर्थिक संघर्ष में सरकार का 
ह्स्तल्षप कितना आवक पमह्त्द पूण ह्ले सकता न ड्स लिए इन आअनंक गुल का 
दवाव राजनीति में एक अत्यन्त शक्तिशाली दत्व दन गया है। परिणामस्वरूप 
जो भी कानूत बनते हैं, उनका रूप अधिक से अधिक लक्ष्य की घोषणा के समान 
होता है। यह घोषणा एक या बहुत से वर्गों की ओर से होती है। श्सके साथ 
ही नौकरशाही में एक अमिकरण की स्थापना की जाती है, जिसे इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहना पड़ता है | इसी कारण अमरीकी नौकरशाही में 


थर्‌ 


इतनी संख्यां में अभिकरण हैं और इसीने प्रस्यैक्ष अभिकरण को उसके अधिं* 
कांश ग्राहक प्रदान किये हैं। श्रम तथा कृषि के संघटित होने से इस प्रणाली 
का परिणाम एक समूचे विभाग के रूप में प्रकट हुआ है, पर इसके अलावा 
ओर भी सेकड़ों उदाहरण हैं। कभी-कभी अभिकरण ग्हकों के लिए मध्यस्थ का 
भी काम करते हैँ ओर इससे ही सुरक्षा तथा विनिमय कमीशन या संघीय 
सुरक्षित निधि की स्थापना की प्रेरणा प्राप्त हुईँ। इसलिए कुल मिलाकर 
नोकरशाही विकेन्द्रीकरण की प्रद्गत्ति रखने वाले समाज का अविश्वसनीय दर्पण 
नहीं है, वल्कि सार्वजनिक हित की कब्पनाओं, प्रतीकों तथा विधियों द्वारा, 
जिनके अन्तगत वह काये करती है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। 
दूसरा अन्तर्निहित तत्व यह परिलक्षित होता है कि अब प्रायः समस्त अभि- 
करणों में अनुसन्धान को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। 
सरकार ने केवल विशिष्टता ही प्राप्त नहीं की है, बल्कि यह अब प्राविधिक तथा 
पेशेवर भी हो गयी है ओर इसके लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। 
इसके अलावा इस अनुसंघान का उद्देश्य तथा काय सम्बन्धित अभिक्ररण की 
सीमा से भी बाहर होता है। श्रम आंकड़ा विभाग के जीवन व्यय सूचकांकों, 
वाणिज्य विभाग के व्यावसायिक सूचकांकों तथा संघीय सुरक्षित निधि पर्पद के 
सूचकांकों और कृषि विभाग द्वारा फसलों के सम्बन्ध में की जानेवाली भविष्व- 
वाणियों की एक ऐसी प्रतिष्ठा ओर उपयोगिता है, जिसकी ठुलना उनकी कल्पना 
करनेवाले, उनकी गणना का निरीक्षण करनेवाले तथा उनके महत्त्व की व्याख्या 
करनेवाले सरकारी अथंशात्तियों की उच्च योग्यता से की जा सकती है। 
प्रशासनिक विभाग में अनुसंघान कार्य की इतनी प्रगति से ही एक बार 
प्रशासन तथा कांग्रेस की समानता को खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि 
इसने करोब-करीत्र प्राविधिक एकाधिपत्य की स्थापना कर ली थी। इसी रूप 
में खतरे का मुकाबला करने से ही संठलन पुनः स्थापित किया जा सका | 
अमरीका में हाल तक प्रशासन विभाग के ढांचे म॑ कांग्रेस की अनमति 
से ही कोई परिवर्तन या पुनगठन किया जाता था, जब कि ब्रिटेन देन में अधिकां- 
शतः यह कार्य शाही इच्छा पर निभर है। शाही इच्छा का कार्यान्वय उत्तरदायी 
मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता हैं| पुनगठन कानून १९४९ के अनसार इस दिशा 
महत्वपूण कदम उठाया गया। इससे संबीव ढांचे को अधिक अपनाने का 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अब राष्ट्रपति अभिकरणों का पुनगंठन सम्बन्धी मसविदा 
तैयार कर कांग्रेस के पाठ देगा। इसके पहले इस द्वांचे का सर्वेक्षण किया गया। 
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इसके अलावा उुप्रसिद्ध हृवर आयोग के अधिकांश कार्य का भी सर्वेक्षण 
हुआ। यह आयोग प्रशासन के पुनगरेटन के प्रश्न पर नियुक्त किया गया 
था| इस आयोग में प्रशासन तथा कांग्रेस दोनों के मनोनीत सदस्य थे। इन 
योजनाओं पर विचार करने के लिए कांग्रेस को ६० दिन का समय रहता है। 
ददि कोई भी सदन अपने बहुमत से सुधार का विरोध प्रकट नहीं करता, तत्न 
यह योजना स्वीक्षत हो जाती है। अभी भी बहुत कुछ करना है। ५० से भी 

धक ऐसी योजनाएँ प्रस्तुत की गयी है तथा इनमें से बहुतों को कार्योन्बित 
किया गया हैं । 

यह अमरीकी नोकरशाही का संक्षिततम ब्णन है। यह ऐसी शक्ति का 
प्रतिनिधित्व करती है, जिसका प्रायः अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह शक्ति 
हित या अहित के लिए राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राविधिक है। यदि एक उद्देश्य 
की पूर्ति के ख्याल से यह कार्य करे, तो यह आज अमरीका में सबसे बड़ी एक 
पक्षन्‌ शक्ति हो सकती है, पर यह एक लक्ष्य से काम ही नहीं कर पाती। 
संधीव सरकार सबसे बड़ी रोजगार देने वाली, सबसे अधिक घन खर्च करनेवाली 
तथा सब्रसे अधिक ओवचारिक अधिकार रखनेवाली है। यह इतनी महान 
तथा शक्तिशाली है कि यह प्रश्न अवश्येमावी हो ज्ञाता है, “क्या इसका 
नियंत्र/ किया जा सकता है १? इस प्रश्न का जो अमरीकी उत्तर है, इस पर 
हम आगे विचार करेंगे। 
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«९0०, 
प्रशासन पर नियंत्रण 


ब्रिटिश शासन का सिद्धांत स्पष्ट है क्योंकि उसमें संसद प्रशासन पर 
नियंत्रण करती है। यहाँ मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है। सामान्य नीति 
पर, विशेपक्रर राजा के भाषण तथा अनुमान पर बहस के समय, प्रश्न पूछे जाते 
हैँ। प्रश्नोत्तर काल के जरिये प्राथमिक रूप से जनता के समक्ष विवरण प्रस्तुत 
किया जाता है। कुछ बड़े प्रश्नों पर यदि संसद अनुभव करती है कि उसे 
अपने सदस्यों तथा नोऋरशाही के अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो 

वह शाही आयोग तथा विभागीय समिति से सहायता लेती हैे। सामान्यतः यह 
बात प्रभावशाली रूप से मान ली जाती है कि स्वयं नागरिक सेवा के कर्मचारी 
को प्रचार तथा आलोचना से बचाया जायगा। यह भावना सी पर्याप्त रुप से 
पायी जाती है कि मितव्ययिता जैसे विपयों भ॑ सरकार द्वारा किया जाने वाला 
आन्तरिक नियेत्रण तर्कंसंगत रूप से पयाप्त है। 

जो लोग ऐसी स्पष्ट पद्धति के अभ्यस्त हैं, उनपर इसी प्रकार के कार्या को 
सम्पन्न करने के लिए अमरीकी कांग्रेस द्वारा किये जाने वाले अनेक उपायों की 
रुक्षता तथा विशालता का मिथ्या प्रभाव पड़ सकता है। जनता के समक्ष जो 
कोई भी चीज़ आती है, वह बहुधा या तो इतनी अधिक विशिष्टतापूर्ण 
या इतनी अधिक नगण्य होती है कि उसके मूल में जो तक निहित होता है, 
उस पर ध्यान ही नहीं जा पांता। 

“नियंत्रण” शब्द का प्रयोग जनता द्वारा इतने अनुत्तरदायी ढंग से किया 
जाता है कि प्रारम्भ में ही यह समर लेना मध्त्यपुर्ण है कि वास्तविक अथ क्‍या 
है। जैसा कि पहले के अध्याय म॑ बइताबा गया हू नोकर शाही से एक विशाल 
अन्तर्निहित शक्ति की उत्पत्ति होती ह--बह एक ऐशसी शक्ति है, जो यदि 
कानून द्वारा निधारित सीमाओं के अन्तर्गत तथा नि्राचित अधिकारियों की 
नीतियों तथा अन्य माध्यमों में प्रतिविम्धित जनता की इन्छा के अनुसार कार्य 
करे, तो वह सार्वजनिक द्वित का एक प्रभावशाली साधन इन सक़ती दे। दूसरी 
ओर यह शक्ति अपने सख्त का ही नाश कर सकती है। बंद अधिकांशतः 


२०२ 


अपने ही विस्तार एवं स्थायित्व में रचि रखनेवाली होती है और स्वयं एक 
कानून बन सकती है। सोवियत साम्बबाद के मूल क्रान्तिकारी उत्साह ने 
वत्तमान पुलिस राज का जो रूप घारण कर लिया है, उसे अनेक व्यक्ति इसी 
प्रकार का मानते हैं। इसके अलावा इसकी ईमानदारी तथा सच्चाई का भी 

महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आन्तरिक तथा बाह्य नियंत्रण से इस बात का बहुत हृद तक 
आश्वासन मिल सकता है कि यह शक्तिशाली व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में न 
चली जाय, जो निरंकुश हों, हलॉंकि अधिकांशतः ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय 
वे आध्यात्मिक शक्तियां ही करती हैं, जो अधिकांशतः जनता के साहस का निर्माण 
करती हैं) जनता की दृष्टि में नियंत्रण की समस्या कुशल संचालन से सम्बन्धित 
रहती है अथात्‌ मितच्ययिता, अनेक कार्या का प्रभावशाली कार्योन्‍्वय तथा समग्र 
नोकरशाही में समन्वय की स्थापना। संख्या में वृद्धि, अधिकारी वर्ग की स्वतंत्रता 
अथवा स्वेच्छाचारिता में अत्यधिक वृद्धि तथा अधिकारी वर्ग जिन व्यक्तियों 
आर गुटों के साथ व्यवहार करता है, उन व्यक्तियों और गुटों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
डालने वाली इतनी अधिक वातों के आ जाने के परिणामस्वरूप नोकरशाही 
की अपनी निजी राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक हो गयी है। बहुधा इसमें 
निवांचन की उस प्रक्रिया को ही प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिस पर 
इसका नियंत्रण निर्मर करता है। इसके अलावा अमरीकी दृष्टिकोण से 
एक नये और महत््वपृण तत्त्व के नियंत्रण की भी आवश्यकता है। यह एक 
ऐसा तत्त्व है, जो अनेक पहलओं से अत्यधिक विवादास्पद है। यद्द तत््व वफ़ादारी 
का तत्व है, जिसे विगत युगों में सुनिश्चित माना जाता रहा है, किन्तु जिसे अब 
बसा नहीं माना जा सकता | अन्ततः स्वयं नीति-निणेय का अधिकांश भाग प्रशा- 
सन में अन्तनिद्दित होता है। उदाहरणा्थ विदेशी सम्पर्क तथा सशस्त्र सेना के 
निर्देशन में ऐसे निणेय के अधिकार दिये गये हैं, जिनका बाद में समर्थन करने 
के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। दूसरा उदाहरण अधिकार की शक्ति का 
है, जो कृषि जैसे किसी क्षेत्र का प्रशासन करनेवाले एक सरकारी अभिकरण को 
समस्याओं के अनुभव से उस समय प्राप्त होती है, जब्र सरकारों अभिकरण किसी 
नये कानून का प्रस्ताव करता है | इस प्रकार यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि 
सामान्य नीति तथा विवरण, दोनों को, तैयार करने में नोकरशाही पर निर्य॑त्रण 
रखना आवश्यक है। ये सभी तत्व--वैधानिकता, इच्छा, ईमानदारी, सच्चाई, 
कुशलता, राजनीतिक अधिकार, वफ़ादारी, नीति-नियंत्रण की समस्या के अंग 
या पहलू हैँ, जिनमें से प्रत्येक पर अब हम विचार करेंगे। 
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प्रारंभ में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनमें से अधिकांश के नियंत्रण 
के लिए राष्ट्रपति तथा कांग्रेस दोनों का उत्तरदायित्व होता है। न्यायालय तथा 
सामान्य लेखा-जोखा कार्यालय का सी सीमित कार्य होता है, यद्यपि सर्वोगरि 
न्यायिक नियंत्रण का अस्तित्व ही बहुत मद्त्वपूण होता है। सामान्य लेखा-जोखा 
कार्यालय का भी समय-समय पर कांग्रेस के हाथ के रूप में प्रयोग किया गया है। 
वास्तव में यह एक विल्कुल स्वतंत्र माध्यम है, यद्यपि यह अनुत्तरदायित्वपूर्ण 
नहीं है। इन सब बातों में राटरपति के कार्यों पर पहले ही विचार-विमशे किया जा 
चुका है। इस लिए हम यहां पहले व्यक्त किये गये इस आश्यय के मत पर बल 
देकर ही सन्तोप कर लेंगे कि वास्तव में राष्ट्रति--विशेपतः बजट-विभाय--स्वये 
इस प्रकार के नियंत्रण का विषय न होकर नियंत्रण स्थापित करने में कांग्रेस 
का भागीदार है। राष्ट्रपति तथा कांग्रेस, दोनों, जनता के निवाचित प्रतिनिधि 
होते ह। 

यहाँ यह कब्पना की जा सकती है कि प्रत्येक अमिकरण कानून के भीतर 
काम करने की इच्छा रखता है, हालांकि वह कभी यह देख सकता है कि कानून 
का कह विस्तार किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक 
अभिकरण अपना अलग कानूनी तथा लेखा-जोखा कर्मचारी रखता है। 
खर्च की वेघानिकता के प्रश्न पर विचार करने का अन्तिम अधिकार सामान्य 
लेखा-जोखा कार्यालय की है ओर इसका लेखेक्षण पर्याप्त रूप से पूर्ण प्रतीत 
होता है। किसी मी कार्यवाही की वैधानिकता को न्यायालय में चुनीती दी जा 
सकती है। ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों के विपरीत अमरीकी सार्वजनिक 
अधिकारियों के लिए सांविधानिकता के उच्चतर कानूनी प्रश्नपर विचार कंग्ना 
आवश्यक होता हैं। उनके लिए इस साधारण प्रश्नपर विचार करना भी 
आवश्यक होता है कि कोई कार्य-विशेष लिखित कानून अथवा सामान्य कानून के 
अन्तर्गत असांविधानिक है या नहीं। प्रशासनात्मक न्यायाधिकरणों के निर्णयों के 
विरुद्ध बहुत-सी अपीलें की गयी हूँ। न्यायिक निर्णय अधिकांशतः प्रशासन की 
इच्छा के अनुकूल ही हुए हैं, किन्तु ठीक तथा तर्क-संगत कार्य-प्रणाली पर 
उनमें उत्साहपूर्वक जोर दिया गया है। इससे आगे सांविधानिक कानून के क्षेत्र 
में मिस्सेरेह अन्तर्निद्दित प्रशासनिक अधिकार के सिद्धान्त जसे सिद्धान्त का 
मनमाने दंग से विस्तार करने के विदद्ध संस्क्षण की अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था है। 
कानूत के उद्देश्य को जान-बूक कर विद्धत बनाने के विरुद्ध नियंत्रग लगाने का 
विषय एक ऐसा वियव है, भिसे कांग्रेस अपना विशेष अधिकार समकती है। 
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क्षानून को संशोधित करने के अलावा, जो राष्ट्रपति द्वारा निषेघाधिकार के प्रयोग 
की सम्भावना के कारण बहुत अधिक व्यावह्मरिक नहीं हो सकता, कांग्रेस का 
मुख्य अरत्र प्रचार तथा विनियोग है। सिद्धांततः यदि फानून सावधानीपृवक 
बनाया जाय, तो कोर समस्या नहीं उत्पन्न हो संबती, पर हमेशा सावधानी से 
कानून नहीं बनाया जाता । फिर, अनेक कानूनों की शब्दावली जानवूभकर ऐसी 
रखी जाती है कि प्रशासन को अपनी इच्छा के अनुसार काये करने की 
पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। कानून, जिनका झुख्य विषय लक्ष्यों की घोषणा 
तथा लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के साधनों का निर्माण करमा होता है, बाद में 
इन छक्ष्यों में प्रशासन द्वारा संशोधन किये जाने के सुगम साधन बन जाते हैं | 
कुछ कानूनों का प्रशासन कानूनी दृष्टि से पूणे रूपेण सही हो सकता है 
जबकि साथ ही साथ यह प्रशासन इस प्रकार का हो सकता है कि उसमें कंग्रेस की 
अपेक्षा प्रशासक के विचारों का समावेश अधिक हो जाय। इसके अतिरिक्त हो 
सकता है कि कांग्रेस ने अपनी इच्छा को कभी स्पष्ट किया ही नहीं हो। मूल्य- 
नियंत्रण मज़दूरों से अधिक या कम लाभ को सीमित रखने के लिए किया जा 
सकता हैं। किसी कानून के न होने पर त्रिजली के निजी वितरण को अपेक्षा 
उसके सार्वजनिक वितरण को प्राथमिकता देने के लिए सावजनिक विद्यत- 
विकास का प्रशासन किया ज्ञा सकता हैं। नोकरशाही में इतने अधिक कानूनों के 
वात्तव में परिपक्क हो जाने के परिणामरवरूप कांग्रेस को कभी इस बात का पूर्ण 
निश्चय नहीं हो सकता कि मूल रूप में कोन से “सुषृप्त ” अथवा प्रन्हन्न अधिकार 
और अर्थ छिपे हुए हँ। ब्रिटेन में इस प्रकार की समस्याओं का जो सापेक्षिक 
अभाव प्रतीत होता हैं, उसका कारण सामान्यतः निम्नलिखित दो परिरिथतियाँ 
हँ--मंत्री की इच्छा के प्रति नागरिक कर्मचारी की सामान्य वफ़ादारी तथा 
उसे परेशानी से बचाने की इच्छा और सरकार द्वारा किसी कानून विशेष के 
समस्त परिणामों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया जाना, भले दी सरकार ने 
कानून के स्वीकृत किये जाने के समय इन परिणामों का अनुभव न किया हो। 
अमरीकी पद्धति के अंतर्गत प्रशासन के विधानमंथ्ल से प्रथक्‌ होने के कारण 
कानून-निर्माण शाखा के प्रति प्रशासन की वफादारी कम हो जाती हैं जबकि 
ताथ ही इससे बाद में इस गत का अधिक आश्वासन प्रात होता है कि कानून 
की जो इच्छा समझी गयी थी, उस इच्छा से विचलित होने पर कांग्रेस में 
वाइ-विवाद तथा समिति की जोँच के समय उसका निममतापूबक भंडाफोड़ 
किया जा सकता है। इस बात की अत्यधिक सम्भावना रहती दे कि आदेशानुसार 
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कीम ने करने प॑र उसका प्रतिशोध अमरोका में अधिकांशतः विनियोगों में कणेती 
या निर्देश द्वारा लिया जाता है। कानून की इच्छा को विकृृत रुप में प्रस्तुत करने 
के सम्बन्ध में कांग्रेस में जो आरोप लगाये जाते है, उन समस्त आरोपों को सत्य 
मान लेने के विरुद्ध सतर्क कर देना यहाँ आवश्यक है। अपने साथियों का समर्थन 
प्राप्त करने में असमर्थ व्यक्तिगत सदस्यों अथवा गुटों की यह सामान्य परम्परा 
रही है कि वे उन विपयों के सम्बन्ध में इस प्रकार की विकृृति का आरोप 
लगाते हैं, जिनकी कह्यना भी सम्मवतः कानून बनाने के समय नहीं की 
गयी थी, उन पर विशिष्ट रूप से खचोा होने की तो बात ही जाने दीजिये। 
सत्तारूढ़ दल को गेरकानूनी, अर्साविधानिक्र तथा अनुत्तरदायित्वपूण काम 
करने का दोपी सिद्ध करने का प्रयत्न भी अत्पसंख्यक दल सदा करता है। ये 
आरोप जिस हृद्‌ तक लगाये जाते हूँ, विशेषतः उस हृद तक सत्य हो सकते हूँ 
या नहीं भी हो सकते हैँ। फिर भी, आज सरकार का स्वरूप ऐसा है कि 
नोकरशाही को अनिवार्य रूप से बहत अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है और 
यह बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि मूल कानून स्वीकृत करने वाली 
संस्था की इच्छा के विरुद्ध इस स्वतंत्रता के उपयोग को रोकने का मार्ग खला 
रहे तथा उसका प्रयोग किया जाय | 

अमरीकी शासन-पद्धति के गुण के सम्बन्ध में यह एक खेद की बात है 
कि ईमानदारी तथा सच्चाई पर इतने अधिक नियंत्रण लगाये जाते हैँ | ब्रिटिश 
नागरिक सेवा के साथ इसकी इतनी अधिक प्रतिकूलता का सन्तोपजञनक स्पष्टी- 
करण कभी नहीं किया गया। इसका एक कारण निश्चित रुप से अमरीका की 
बहुजातीयता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी सबमान्य आचार-संदिता का निर्माण 
नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जीवन में अमरीकी व्यवसायी बर्ग को 
सम्भवतः सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त ह और अनतिदर भूतकाल में ही वह बहचा 
जो विवेकहीन आचरण करता था, उसके दृष्टिकोणों का उत्तमाधिकार जनता में अभी 
तक बहत अधिक विद्यमान है। ब्रिटेन में अन्य बर्गों को, उदादरणार्थ भूमिपतियों 
को, प्रतिष्ठा की दृष्ठि से देखा जाता था ओर ये वर्ग अपनी आचरण-शुद्धता 
तथा जनसेवा के लिए अत्यविक प्रसिद्ध थे। अमरीका की जन-सेवा में कम से 
कम तीन प्रकार की पएथकू-पृथक्‌ आचार-साहताएं स्पष्टतः एक साथ ही विद्यमान 
है। प्रथम प्रकार की आचार-संहिता राजनीतिद्न की दे। यहाँ “गजनीतिज्ञ” का 
प्रयोग निकृष्ट अर्थ में किया गया है, जो कन्सास सिटी के डेमोक्रेट पेण्डरगास्ट 
अथवा रिपब्लिकन फिलाडेल्फियां गुट जसे नगर-यंत्रों अथवा अनेक काडण्टी 
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अदालतपरों से सम्बद्ध व्यक्तिगत राजनीति की सृष्टि होता है। “लूट का माल 
विजेता का होता है '--पद्‌ विजेता को मिलते हैं, ठेके विजेता को मिलते 
हूं तथा खतंत्रताएँ दिजेता को मिलती हैं। अभियानों पर धन व्यय होता है 
ओर पक्षपात किये बिना धन कैसे प्राप्त हो सकता हैं! निश्चय ही ऐसे 
दृश्टिकोणों से स्वर्गीय अलत्मिथ अथवा प्रेसीडेंट दमन जैसे हार्दिक मानवीय 
मित्रता की भावना रखनेवाले तथा व्यक्तिगत आचरण-शुद्धता रखने वाले व्यक्ति 
प्रकट हो सकते है, किन्तु इस प्रकार की परिस्थितियां ऐसे व्यक्तियों को भी जन्म 
देती हैं, जिनकी आत्मा कुण्ठित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य स्वार्थ-साधन 
होता है। जिम सीमा तक संघीय संरक्षण का सम्बन्ध दलीय संस्थाओं से अभी 
तक वना हुआ है, उस सीमा तक कर्सव्य-विमुखता की घटनाएँ पर्याप्त संख्या में 
अवश्य होती रहेंगी। 

दूसरे प्रकार की आचार-संहिता का निर्माण निजी व्यवसाय के दृष्टिकोणों से 
हुआ है। यह प्रतिदवन्द्वात्मक हैं तथा यह लाभ कमाने पर जोर देती है। दूसरी 
ओर अन्न इसने अपने को बहुत हृद तक वेश्मानी की भावना से मुक्त कर लिया 
हैं तथा सामाजिक दायित्व के प्रति इसमें काफी जागरूकता आ गयी है। फिर 
भी, सरकार विशाल पैमाने पर व्यवसाय में प्रवेश कर रही है तथा व्यवसायी 
तथा अमिक अपने उन मित्रों को शासन में सत्तारूद करने के लिए प्रयास करते 
हैं, जो सार्वजनिक हित की परवाह न करते हुए ठेका या वेतन-समभौते इत्यादि के 
संरिये उनका भल्ना करते हैं। यहाँ जनतांत्रिक प्रक्रिया की सामान्य स्वस्थ 
कार्यप्गाली तथा आचरण-शुद्धता के साथ सममीतों के बीच का अन्तर 
अत्यंत धूमिल हो जाता है। 

वृतीय आचार-संहिता निश्चित रूप से जन-सेवा की है। इस आचार-संहिता 
की विशेषता यह है कि इसमें आचरण-शुद्धता पर, जिसमें ईमानदारी की अपेक्षा 
बहुत अधिक बातों का समावेश होता है, जोर दिया जाता है। 

आज अमरीकियों को यह प्रश्न बहुत अधिक परेशान कर रहा हैं कि किस 
प्रकार ईमानदारी ओर अधिकाधिक आचरण-शुद्धता लायी जाय, जिससे प्रशासन 
में जनता का विश्वास उत्पन्न हो सके। साधारण आन्तरिक लेखाजोखा नियंत्रण से 
भद्दे ग़बन और वेईमानी का रहस्योद्घाटन होने की सम्मावना है। यह कोई 
गंभीर समस्या नहीं हैं। आन्तरिक-राजस्व कार्यालय में होनेवाले घोटाले, 
जिनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कराधान में पक्षपात किया गया, ऐसे हैं, जिनका 
पता लगाना अधिक कठिन हैं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की सतर्कता बहुत 
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ही मूल्यवान सिद्ध हुई हे तथा सीनेटर केफावर तथा सीनेटर विलियम्स 
ने जाच-कार्यों में जो भाग लिया, उसके फलस्वरूप वे राष्ट्रीय नेता हो गये। 
दूसरा दृष्टिकोण सीनेटर डगलस और प्रतिनिधि बेनेट जैसे व्यक्तियों का है, जो 
यह चाहते है कि कांग्रस-अधिकारियों के लिए एक आचार-संहिता बनाये। यह 
आचार-संहिता कानून से भी आगे जायगी तथा समस्त सार्वजनिक अधिकारियों 
का श्रम दूर कर, जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैँ, एक स्पष्ट नियम 
का काय करेगी । 
कांग्रेस द्वारा की जाने वाली जांच का अञ्र अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी 
बातों को पूर्णरूपेण प्रशासन पर छोड़ देने से खामियों को छिपाने का लोभ 
उत्पन्न होता है, जिससे रहस्योद्घाटन से प्रशासन की प्रतिष्ठा कम न हो जाय । 
दमरी ओर अमरीकी निर्वाचक अपने ह्वितसंरक्षकों का आदर करता है, जो 
विल्कुल उचित है। कांग्रेस का जाँच-कार्य केवल उसके विशेष कमचारियों द्वारा 
ही नहीं होता, बल्कि इन विशेष कर्मचारियों को सूचनाएँ प्राप्त करने मे प्रशासन 
तथा जनता से ठोस सहायता भी प्राप्त होती है। इस प्रकार के जाच-कार्य 
उन स्थितियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते, जिनमें किसी कानून का 
उल्लेघन नहीं किया गया होता, किन्तु जिनमें प्रत्यक्ष रूपसे सावजञनिक 
विश्वास के विरुद्ध काये किया गया होता है। कानूनी बातों के बदले नेतिक बातों 
पर ध्यान केद्धित कर वे (किये जाने वाले” अथवा “न किये जाने वाले? कार्या 
के सम्बन्ध में स्पष्ट मत प्रा्त करने का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर सकते . 
है। यह नहीं कहा जा सकता कि स भी जाच-कार्य पवित्र होते हैं तथा मंत्री का संचालन 
पवित्र ही होता है। अनेक जाँच-कार्यों का स्तर बहत ही चुरा होता दै। फिर भी, डेद 
शताब्दी पूर्व मडिसन ने जो बात कही थी, उसकी ग्राचीन प्रामाणिकता अभी 
तक बहुत कुछ बनी हुई है। आपने कहा था कि अमरीकी पद्धति एक दूसरे को 
रोकने के लिए विभिन्न संस्थाओं के हितों का इस ढंग से उपयोग करती हे कि 
सम्मवतः इस प्रकार से शासित जनता का हितसाधन शक्ति और दावित्व के 
केन्द्रीकरण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से होता ह। 
नियंत्रण के लक्ष्य के रूप में कुशलता की अधिक स्पष्ट एवं सही परिमापा 
करने की आवश्यकता है। वास्तव में इस धारणा में तीन मुख्य सिद्धांत निद्वित 
प्रतीत होते हैं। पहला सिद्धान्त वित्तीय मितव्यय्रिता का अथवा अधिक मीलिक 
रूर से मनु्या तथा साथनां के उपयोग म॑ मितव्ययिता का हैं) दुसस सद्धात्त 
प्रभावशीलता का अयवा सोंये गये कार्यो को ठीक-ठीक, शीमतापूवक्क एवं पृ्ण 
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रूप से सम्पन्न करने का हँ। तीसरे तिद्धान्त का सम्बन्ध समन्वय, अनेक भागों 
तथा लक्ष्यों को एक ऐसे ढंग से समन्वित करने से है कि उनमें किसी प्रकार का 
विरोध न रह जाय अथवा कोई कार्य छूट न जाय । इन तीनों छिद्धान्तों में से 
प्रत्येक के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित है । 

मितव्ययिताके सम्बन्ध में हम वज्ञट-विभाग तथा कांग्रेस की विनियोग समितियों 
के कार्यो पर प्रकाश डाल चुके हैं। पहले का काये ट्रेजरी कंट्रोल (कीष-नियंत्रण) 
से बहुत मिलता-जुलता है, जब कि दूसरों जैसी चीज ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार 
में नहीं है | कतियय काउण्टी नयरपालिकाओं की वित्त-समितियाँ अनुपानों की 
जो विस्तृत छानवीन करती हैं, वह सम्मवतः ब्रिय्शि अनुभव के निकट्तम है। 
वजट-विभाग द्वारा पहले से ही स्वीकृत किये जा चुके अनुमानों में कांग्रेस 
विनियोग समितियों के कहने से जो कटोतियाँ करती है, वे चहुधा बहुत अधिक 
होती हूं, वचपि कतिपय छिद्रान्वेषियों को सन्‍्देह रहता है कि किसी भी हालत में 
कुछ कण्ेतरियों की आशा करते हुए अमिकरण ने वास्तविक आवश्यकता से 
अधिक जिस राशि की मूल अनुमान में सम्मिलित किया था, उससे आगे वे 
कितनी दूर जाती हैँ | जह्ो तक फजूल खर्ची के विशेष विषयों का सम्बन्ध है, 
कांग्रेस की समितियों की समय-समय पर सरकार के भीतर तथा बाहर, दोनों के 
अनेक खोतों से प्राप्त होनेवाले संकेतों अथवा सूचनाओं से सहायता मिलती 
रहती है | तथाकथित कार्यान्वय बजट? में कार्य-भार पर आधारित व्यय के 
आंकड़ों को निश्चित करने के प्रयासों में कुछ प्रगति हुई है। समितियों के 
कमचारियों के काय से अमूल्य सेवाएं प्रात होती हैं | फिर भी, यद सब कुछ 
कहे और किये जा चुकने के बाद भी कांग्रेस अभी तक विभाग की, विशेषतः 
प्रतिरक्षा विभाग की दया पर ही निभर करती है क्योंकि उसका काये अत्यन्त 
विशाल तथा प्राविधिक होता हैं। वहुत सी सैनिक बातों में आवश्यक 
गोपनीयता से भी इस दिशा में भारी वाधा पहुँचती है। सरकारी कार्यों से 
सम्बन्धित कांग्रेस की समिति की एक कानूनी कार्यवाही खच की जाँच करना 
है ओर ये समितियाँ समय-समय पर ऐसे पतिवेदन प्रस्तुत करती हैं, जिनका 
भावी अनुमान पर बहुत अधिक प्रमाव पड़ता हैं। बजट-कार्योलय जब एक बार 
विभागीय अनुमानों की स्वीकार कर लेता है, तब प्रशासन के सभी लोग 
कांग्रेस को उसकी प्राथमिक्ताओं का संकेत देने से इनकार करने में एक हो 
जाते हैं और प्रत्येक भय को समान रूप से महत्त्वपूर्ण बताकर उसका बचाव करते 
हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को यह भी नहीं दताया जाता कि बज्ञट-विभाग के समक्ष 
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आनुमानों के सम्बन्ध में किस प्रकार की सुनवाई हुई है। इस प्रकार कांग्रेस को 
ही यथाशक्ति अधिक से अधिक कार्य करना है | प्रतिनिधि-सभा को यह जानकर 
कुछ अधिक साहस होता है कि यदि किसी कटौती से सरकार के किसी महत्त्वपूर्ण 
कार्य को भारी क्षति पहुँचती है, तो सीनेट उसे त्रिलकुल टीक कर देगी। 

'इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि अमरीकी अधिकांशतः व्यय के 
मार्ग की कठिनाइयों को बटाकर मितव्ययिता लाने का प्रयास करते हैं) पहले प्रत्येक 
अभिकरण का एक वजर-अधिकारी होता है । चूंकि अनुमानों का ओचित्य सिद्ध 
करने का मुख्य भार इस अधिकारी को ही बहन करना पड़ता है, इस लिए 
सर्वप्रथम उसे इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक होता है कि व्यय के 
प्रस्तुत किये गये विशिष्ट प्रस्ताव इच्छित परिणामों को प्रात्त करने के लिए, 
आवश्यक हैं। दसरी बाधा का सामना बजठ-कार्यालय में करना पड़ता है, जिसे 
सामान्यतः कल धन-राशि के सम्बन्ध में राष्प्रति के कतियय नीति-विपयक 
निर्देश भी प्राप्त रहते है। इसके बाद प्रतिनिधि-सभा की घन-विनियोग समिति 
आती है। इसी स्तर पर विधि निर्माण विपयक मुख्य सुनवाई होती है। इसके 
बाद संपूर्ण समिति इस पर विचार करती है। यह विचार-विमश सदा उत्साइहीन 
अथवा रुचिहीन नहीं होता। इसके बाद समूची प्रतिनिधि-सभा इस पर विचार 
करती है तथा हाल में अधिक कयती करने विपयक्र संशोधन विरोधी संशोधनों 
की अपेक्षा बहुत अधिक सफल हुए हैं। अनुमानों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की 
बाधा का सामना सीनेट में भी करना पड़ता ह, यद्यपि हाल के अनुभवों से पता 
लगता है कि इस संस्था भें ओर अधिक करोतियोँ न की जाकर उनकी पूर्ति कर 
दी जाने की ही संभावना अधिक रहती है । राष्ट्रपति या कांग्रेस आगामी वर्ष मं 
अधिक मितब्बयिता के लिए आदेश ज्ञारी कर सकती है--यद्यपि इसी प्रकार 
पूरक विनियोग की मांग ओर ग्राति की जा सकठी है। विधानमंडछीय जाँच का 
असली परिणाम क्या होता है? सावजनिक काय के क्षेत्र म॑ं ग्रत्तावित खच मे 
अन्ततोगत्वा कमी ने कर के उसे या तो स्थगित कर दिया जाता है या उसमें 
देरी कर दी जाती है। अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस भारी कदोती करती है। ये 
कटतियों सामान्यतः, किन्तु रादा नहीं, पववर्ती दे की राशि से नहीं, प्रद्युत 
उसमें वृद्धि के लिए, किये गये अनुरोध में की डाती हैं।- अनुमानित खर्च का 
अधिकांश भाग ठेके के रुप में होता है, पर बा पर ब्याज, राज्यों को सद्दावता 
जो एक कादनी फार्मले पर आधारित रहती है, सनिक्रों को दिये जानेबाले लाभ 
पेन्शन इन सब भें कोई झूथाती नहीं होती। इन सब्र प्रश्नों पर बिनियोग 


२० 


३ बी 


समितियों वास्तव में शंक्तिहीन होती है | यदि कानूनी भावश्यकता बदलं दी 
जाती है, तो बात दूसरी होती है | वुछ मदों में इंड्धि कर दी जाती है। 

कांग्रेस इसका सदा ध्यान रखती है कि प्रशासन की प्रभावशीलता बनी 
रहे। ब्रिव्श लोकसदन में जो प्रश्नोत्तर काल है, उत्तका सच्चा अमरीकी समा- 
नान्तर किसी विषय की सुनवाई करनेवाली समिति है, हालौंकि कांग्रेस के दोनों 
सदनों के विचार-विनिमय के समय प्रशासव-कार्यों की अयोग्यता की ओर ध्यान 
आइृष्ट द्वो सकता है, ओर होता भी है। फिर भी लोकसदन की तर यहाँ 
जिस संस्था की आलोचना की जाती है, उसका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं 
होता। अधिकांश समितियों को कांग्रेस के सदस्यों के रूप में प्रवक्ता मिल सकते 
हैं, जो, यदि उसी समय नहीं, तो बाद के अधिवेशन के समय आलोचना का 
उत्तर देने के लिए स्वयं तेयार होते हं। अधिकांश आलोचना अनोपचारिक, 
टेलिफोन या किसी अन्य ज़रिये से होवी है ओर मामला आपस में ही निश्रट 
जाता है। उस संस्था के प्रमुख या यट्टपति द्वारा भी प्रेस-विशत्ति या खुले आम 
वक्तव्य जारी किया जाता है। यहाँ यह ध्यान से रखना आवश्यक है कि अपने 
कष्ठों के निवारण के हेढहु या सुधरी हुई जनसेवा के सुझावों के लिए मतदाता 
- ब्रिटिश संसद के एक सदस्य की अपेक्षा कांग्रेस के सदस्य से बहुत अधिक 
आशा रखते हैं। ऐसे विषयों को लेकर राष्ट्रति को भी पत्र भेजे जाते हैं। 
अधिक्रांशतः ये संस्थाएँ कांग्रेत के एक सदस्य की सी आलोचना को सहन 
करने को तैयार नहीं होतीं । प्रभावरहित या दोषपूर्ण प्रशासन कार्य से प्रभावित 
या उसका पता लगानेवाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया विभिन्न तरीकों से प्रकट होती 
रहती है| दूसरी ओर ऐसे उदाहरण भी है, जबकि सराहना एवं आभार प्रदार्शित 
किये जाते हैं । 

कभी-कभी आलोचना सम्पूर्ण जाँच का रूप घारण कर लेती है। सम्बद्ध क्षेत्र 
के लिए उत्तरदायी स्थायी समिति, सरकारी कामकाज-विपयक्ष कोई समिति 
अथदा एतदथ स्थापित कोई विशेष समिति जाँच का कार्य कर सकती है। 
वस्तुतः जाँच निर्यत्रण का अत्यधिक लचीला साधन है। इसका क्षेत्र 
व्यापक भी हो सकता है, ओर संकीण्ण भी। वह कार्य अत्यन्त सरल हो 
सकता है--यह कतिपय विपयों के स्पष्टीकरण के लिए किसी समिति 
के अनुरोध मात्र का परिणाम हो सकता हैं। इस अनुरोध के परिणाम- 
स्वरूप सामान्यतः, किन्तु सदा नहीं, अभिकरण के किसी व्यक्ति को एक 
सावंजनिक सुनवाई में उपस्थित होना पड़ता है। दूसरी ओर, जैसा कि 


28 


जनरल मेकाथैर की वापस बुलाने के मामले में हुआ था, सुनवाई महीनों तक 
जारी रह सकती है और उसमें अत्यधिक महत्व के विपयों पर विचार हो 
सकता है। या यद भी हो सकता है कि जाँच लगातार जारी रहे, जैसा कि युद्ध 
के समय तत्कालीन सीनेटर टूमैन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने किया था। 
इस जाँच का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था ओर इसमें अधिकांश युद्ध-प्रयासों का 
समावेश हो गया था। यह कमी नहीं भूलना चाहिए कि विधानमण्डलीय 
पुनगेठन कानून (लेजिस्लेटिव रीआरंगेनाइजेशन एक्ट) १९४६ के अन्तर्गत 
कांग्रेस की स्थायी समितियों को नीकरशाही के सम्बद्ध अभिकरणों पर ' निगरानी ? 
रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जब स्वये समिति के अधिकांश संदस्य 
उन क्षेत्रों से लिये जाते हैं, जिनका आर्थिक हित अभिकरण के, जिसके लिए 
समिति उत्तरदायी होती है, निर्माण के उद्देश्य के समान ही होता है, तत्र इस बात 
की सम्भावना रहती है कि समिति कार्य को सुवारु रुप से सम्पन्न कराने के लिए 
विशेष उत्साह दिखायेगी, किन्तु इस बात की भी सम्भावना रहती है कि वह 
नीति-विपयक सिफारिशों की आलोचना करने के लिए. कम प्रस्तुत रदेगी। इस 
दसरी बात को अधिक विस्तार के साथ बाद म॑ बताया जायगा। कांग्रेस म॑ इस 
प्रकार के अथवा दसरे प्रकार के दच्ाव डालनेवाले गुटों के प्रवक्ता होते हं।- 
जहाँ तक आंदोलन, भालोचना और प्रश्नों से काम हो सकता हो, ये प्रवक्ता 
इस बात के लिए तैयार एवं सतक रदते हूँ कि सम्बद्ध कानून की भावना के 
अनुरूप गुठ के हितों की पूर्ति हो जाय ओर वे यद्द देखते हूँ कि बिना स्पष्ट 
अधिकार के एक विद्देपी प्रशासन इन हितों का इनन नहीं करने पाये । अन्त 
में यह बात मी ध्यान देने योग्य है कि विनियोग समितियों का प्रभाव और कार्य 
का क्षेत्र मितब्ययिता के विचारों तक मी नहीं सीमित होता, प्रत्युत उससे बहुत 
अधिक विस्तृत है। विनियोग विवेयक्रों की मापा में, आलोचना में, अनीय्चारिक 
पथप्रदर्शन में अथवा पत्वक्ष निर्देशों में प्रशासन, संगठन और नीति पर अंकुश 
रखे जाते है, जिससे कांग्रेस के नियंत्रण के क्षेत्र म॑ं ये समितियों अत्यन्त 
शक्तिशाली साधन बन डादी हैं। 

सारांश यह है कि प्रशासन की जनता की आलोचना के श्रति अधिक सजीव 
रखने के प्रयातों में कांग्रेस अन्यथा जितनी सफछ हो सकती थी, उसकी अपेक्षा 
भी अधिक सफल हुई है। अपने प्रश्नों ओर झीन-कार्वा में यद उस सीमा से 
बहुत आगे ची जाती है, जिसे ब्रिडेन में आचित्य की सीमा कद्ा जा सकता ई। 
निःसंदेह, इसके कारण बहुत से व्यक्ति सार्वहनिक सेवा में प्रवेश करने और वहां 
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बने रहने के लिए हतोग्साहित हो गये हैं। कई अबसरों पर ऐसे जॉच-काये 
समय ओरे प्रश्मस' की दृष्टि से बहुत महँगे पढ़े। कभी-कभी जोच-पड़ताल के 
शर्त का अनुत्तरायि वरूण प्रयोग क्रिया गया। फिर भी, जनता में जो रुचि पैदा 
हुई, निरंतर सतकंता का जो गुण उत्पन्न हुआ तथा उत्तरदाग्रित्व की जो भावना 
पैद्य हुई, वह निश्चय ही अत्यन्त मून्यवान है। इसके अतिरिक्त, ठोस सुधारों 
एवं पांर्गरमों का और दूसरी ओर आल्येचना को एक निष्कर्ष तक पहुँचा कर 
अमिकरणों का बचाव करने का एक प्रभावशाली रिकाडई विद्यमान है। यह ऐसा 
रिकार्ड है, लो विशेष विषय पर किये गये सामान्य निर्णय को अचूक रूप से 
अनुकूल बना दता हूं। 
यह दुर्भाग्य की आत है कि समन्वय के क्षेत्र में जिस प्रद्चार के नियंत्रण से काम 
लिया जाता है, उसका रिकांड अधिर सफल नहीं रह्य। अभी तह्न न तो 
रा््रति ओर उससे भी अधिक, न काग्रेस ही ऐसी संस्थाओं का विक्रास करने में 
सफल हुई है, जो बास्तत्र में इस महान कार्य को सम्न्न करने के लिए पर्याप्त हों। 
इस द्ात में सदेद है कि इस दिशा में जो प्रश्मास किये गये. क्या उनकी गति 
शासन के विकास की गति के कतर रही है! नोश्स्थाही में परस्पर विरोधी 
नीतियों का प्रशामन ओ कांग्रेस में उनका निमोण अभी तक जारी है। गति- 
विधियों की पुनरावृत्तियोँ कुख्यात बन ययी हैं। फिर भी, वे वर्श से चली आ रही 
हैं तथा उन्हें दर करने का काई उपाय नहीं किया गया है। प्रायः हर घड़ी वास्तविक 
सफलता ग्रप्त हैती है-या कम से कम वाघ्तविक़ सफलता का आधार तैयार किया 
जाता है--जैसे कि एक ही प्रतिरक्षा विधाग में सशब्व सेवाओं का वर्गीकरण । 
फ़िर भी, “सैनिक इंजीनियस , भूमि का कृषि-बोग्य बनानेवादा विभाग (ब्यूरो 
आफ रिक्लेमेशन) एवं काॉष विभाग एक ही नदी-घादी के जलीय साधन-खातों 
का उपयोग करने के लिए विरोधी या कम से कम समन्ववचिहीन योजनाएँ बना 
ही रहे हैं। वम्तृब्िशिपन्न भी आाधा दर्ज अभिररणों में अनसंधान करते 
हुए अधिकाशतः ऐसा ही काम दरते हैं। एक के बाद दूसरा अमिन्‍रण एक ही 
व्यक्ति की वफ़ादरी के मामले में छानवीन करता है; परंतु एक अमिरुरण 
दूसरे अभिकरण द्वारा किये गये छाये की न तो मद्त्व देता है और न उमय 
पश्ठीय आधार पर कदम ही उठावा है| 
राष्ट्रपति कार्यालय (प्रेसीडेन्सी) के अन्तर्गत बन्चद-कार्यालय और आर्थिक 
परामशदात्री परिषद के रूप में, नोऋग्शाही के अन्तर्गत अन्तरविभागीय 
समितियों के रूप में ओर कांग्रेस में विनियोग, सरकारी कामकाज एवं आर्थिक 
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प्रतिवेदन समित्तियों के रूप में समन्वय के साधन मौजूद हैँ। फिर भी, प्रथ॒कृ- 
पृथक्‌ अभिकरण बहुत शक्तिशाली हैँ ओर वे आम तौर से एकीकरण का विरोध 
करते हैं तथा कांग्रेस में भी उनके बचाव के लिए प्रबल व्यक्ति मौजूद हैं। 
नियंत्रण का एक ओर पहलू भी है, परन्तु अभीतक इसका पूरा-पूरा स्पष्टीकरण 
नहीं हुआ। यह है प्रशातन शाखा की विशेषतः चुनाव.के समय राजनीतिक 
सत्ता की समस्या। इसके दो मुख्य रूप हैं। पहली बात है उन मतदाताओं की 
मात्र संख्या की, जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी कमचारी ओर उनके परिवार करते 
हैं। एक गुट के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति उनके तकंसंगत सन्तोप 
अथवा एक नये दल के सत्तारूढ़ होने पर परिवर्तन की आशंका से मत प्राप्त 
करले में वर्तमान प्रशासन को बहुत अधिक लाम होता है। सरकारी अफसरों के 
लिए राजनीतिक गतिविधि को निपिद्ध करने के उद्देश्य से विधानमण्डलीय 
कारवाइयों की गयी हैं, परन्तु इससे न्यस्त स्वायवाले गुण की मुख्य समस्या 
का समाधान नहीं होता। दूमरे पहलू का अधिक सम्बन्ध उन लोगों से है, जो 
प्रशासन में नीति-स्तर के हैं) सम्प्रति प्रशासन को समय एवं सीमा के सम्बन्ध 
में इतने अधिक स्पेच्छात्मक अधिकार प्राप्त हें कि एक विशप अर्थ में इन 
अधिकारों का प्रयोग चुनाव को प्रभावित बरने के लिए अन्यन्त सग्लतापूर्वक 
किया ज्ञा सकता है। रोजगारी की दिशा में अस्थायी रूप से उत्माहवर्धक 
कदम उठाये जा सुकते हैँ। किसानों, वश्ोन्रद्ध सनिकों, पेनशनभोगियों एवं 
अन्य लोगों को चुनाव के ठीक पहले लाभदायक “चक? भेजे ज्ञा सकते हैं 
और मतदाताओं को प्रभावित करने के सबात्तम समय पर भा नियंत्र] शिथिल 
किये जा सकते हूँ एवं स्थ नीय विकास-कार्या की घोषणा भी हा सकती है। ऐसे 
आकस्मिक आचरण पर संभवतः कोई अंक्रुश नहीं लग सकता। इसका केवल 
ही उपाय है कि जनमते को शिक्षित किया जाय, जिससे, कम से कम इसका 
कुछ हृद तक पदोफाश हो सकता है और इस प्रकार विपरीत प्रभाव पड़ 
सकता है | 
प्रशासन बिभाग के अमरीछी नियंत्रण के एक अत्यन्त विशिष्ट एवं विवाद- 
ग्रस्त पहलू के बारे में यहा कुछ बताना, निश्चय ही, उचित होगा--इस पहलू का 
सम्बन्ध है सरकारी कर्मचारियों की बफादारी से। इसमें संदेह नहीं कवि ब्रिटेन में 
इस पहलू की बहुत ही व्याप्क रुप से टीका की जाती है। बल्तुतः संबद्ध शर्तों 
को समझना मुश्किल नहीं हूं। यद् बात इस तथ्य से श्ल्क्लि अलग है कि 
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अमरीदी छनता अधिक बहुमापी है और इसलिए वह राष्ट्र के विभिन्न गुर्शों के 
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प्रति अधिक संदेह करती है। अधिकांश ब्रिटेनवासियों के विश्वास के विग्रीत 
बहुमत अमरीकियों का यह विश्वास है कि संग्रति स्वतंत्र विश्व युद्ध-रत है। विश्व 

दुछु भागों में इस युद्ध ने सनिक रूए घारण कर लिया है, परन्तु अधिकांश 
क्षेत्र में गह चुद्ध अन्य एवं अधिक सांसारिक ज्ञान के शत्तों से लड़ा जा रहा है 
ओर यह युद्ध एक ऐसा शत्र लड़ रहा है, जो अमर कियों की धारणा के अनु- 
सार अन्तताग-वा उनके नाश के लिए कृतसंकल्प है। ऐसी परिस्थितियों में 
जो लोग यद्द विश्वास रखते हैं, उनके लिए निरचय ही एसे कार्य कम्ता अतकी- 
संगत नहीं है, जिन कार्यो से उन्हें इस बात का आश्य'सन मिल ज्ञाय कि 
संकटपूृर्ण एवं संवेदनशील स्थ'नो पर शत्रु के प्रति वफादारी रखने वाला 
कोई व्यक्ति नहीं है| इसक्रे आगे मत विभक्त हो जाता है ओर राजनीतिक 

उद्देश्यों के लिए जनता की इन आशंकाओ से बहुधा अनुचित लाभ उठाया 

जाता है, जिससे भोले-भाले लोग नुकसान उठाते हैं। यह कहना शायद गलत 
नहीं होगा कि कांग्रेस में बहुमत की भी यह भावना है कि उन लोगों को संदेह 
का लाभ दिया जाय, जो मह्पूर्ण स्थान पर नहीं हों, परन्तु संवेदनशील एवं 
मह्लपू्ण स्थानों पर आसीन व्यक्तियों के मामले में किसी भी संदेह का निरा- 
करण कर लिया जाय। स्वयं अमरीका में यह सारा विषय अत्यन्त विवादयग्रस्त 
बन चुझा है, परन्तु ब्रिटिश पाठकों को, जो अमरीकी रूख को समझ सकते हैं, 
सबसे पहले इस निहित धारणा को न्यायपूर्वक समझना चाहिए और इसी रूप 
में इस पर विचार करना चाहिए | इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस ने इन विषयों 
में अनुकरण द्वारा गति को अत्यन्त तीत्र बनाये रखा है, परन्तु स्वयं प्रशासन- 
विभाग इस विचारधारा का समर्थन करता है कि कोई भी कम्यूनिस्ट किसी 
भी नियुक्ति के पद पर नहीं होना चाहिए। कम-से-क्म यह अवश्य मानना 
होगा कि हाल की घटनाओं के द्वारा ब्रिटेन भी ऐसे नियंत्रण प्रारम्भ करने के 
लिए बाध्य हो गया है | 

सार्वजनिक नीति के नियमन के पश्न को हम अगले अध्याय के लिए छोड़ 
देते हैं । 

नोकरशाही के नियंत्रण के इस भाग पर विचार-विमश समाप्त करते समय 
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि “पाल॑मेंट” की अपेक्षा 
कांग्रेस प्रशासन और वहाँ तक कि उसकी बारीक-बारोक बातों के लिए भी कितनी 
अधिक जिंतित रहती है | कांग्रेस सदेव सुविस्तृत कानून बनाती है, जिनपर बह 
अत्यन्त चश्मतापूवक विचार करती है। ये कानून सभी मुख्य पहलुओं में कमे- 
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चारी वर्ग की व्यवस्था, मरती, पदवद्धि, वेतनक्रम, अवकराशग्रहण एवं नौररी 
की समाप्ति के लिए होते हैं। इसी प्रकार रसद की खरीद और बिक्री पर 
सी उसीका नियंत्राग है; ठेके देने एवं उत्तरायित्वपूर्ण चहुत-सी प्रणालियों 
पर उसीका नियमन है। कांग्रेस इस बात पर अडिग है कि संगठनात्मक परि- 
बर्तेनां का आरम्म, या कम-से-कम उनको पारित करने का काये, वही करेगी। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिलसिले में कतिपय कार्यालयों को परिवर्तनों के 
विरुद्ध कांग्रेस का संसक्ष) तथा समथन प्राप्त करने का सोमाग्य प्राप्त है। अब भी 
हजारों निवुक्तियों के मामले में काग्रेस आदेश देती है, अपनी स्वीकृति भी 
प्रशन करती है और बदुत-से लोगो को पटों से हराने के मामले में वह दिलचस्पी 
रखती है। अधिक्रांश सार्वजनिक काय कह खोले जाय, इसका निर्णय भी वही 
करती है। कांग्रेस के सदस्य इससे भी अधिक सुनि:श्चव निगंयों के प्रति, जैसे 
कि वयोचद्ध सनिकों के दावे, मूल्य-नियमन, लाइसेंस जारी करना, सेनिक भर्ती 
से मुक्ति, नियमन करनेवाले कमीशर्नों के समक्ष मुकदमे चलाना, अधिक रुचि 
रखते हैं। यह व्यक्तिगत हस्तक्षेप अधिकांशतः लाभप्रद ही है--नोकरशाही की 
कठोरता इससे कम हो जाती है। व्यवहार में कानून संचालन का ज्ञान प्राप्त 
होता है। यह भी स्पष्ट है कि इससे काफी बुराई भी होती है। यह अच्छा हो या 
बुरा, मगर यह अमरीकी सरकार के कार्यसचालन का एक अंग अवश्य है। 
प्रशासन में विधानमण्डलीय रुचि की एक धारणा है, जो ब्रिटिश मत में 
त्रिव्कुल बाहरी वस्तु हागी। यह धारणा काफी हृ१३ तक उस स्थानीयवाद की देन 
है, जो भजा हो या बुग, अमरीकी सरकार का मदत्तपूर्ण अंग बना हुआ है। 
अधिकारों के प्रथकरण, नियमन एवं संतुलन के शासन में ऐसे विशिष्ट क्षेत्र 
कुछ ही मिलेंग, जिनकी सभी मान्य करते हों। 


"९ २१, 
९ शक ८ ७ बिक, कक 
सार्वजनिक नीति के खोत 

ब्रिटिश सावेजतिऊ नीति के खोत समुचित रूप से स्पष्ट हैं। मतदाताओं के 
दृष्टि-विन्दुओं का स्पष्टीकरण, नोरुरशाही के कार्यक्रमों की परिष्क्कतता और मंत्रि- 
मण्डल के विचार--इन कतों को संसद (पालमेण्ट) सामान्य रूप से और एतदथे 
उत्तरदायी मन्नालय विशेषरूप से क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। अमरीका 
में जो स्थिति पायी जाती है, वह अधिक मिली-जुली है| समय-समय पर हमने 
पुथक्‌ पृथक्‌ धाराओं पर विचार किया है और अब उनको एक साथ लाने का 
समय आ गया है। प्रारम्भ में ही इस बात को समझ लेना लाभदायक होगा कि 
साव॑जनिक नीति का निर्माण तीन प्रकार के निर्णयों से होता है, जिनमें कुछ-कुछ 
अन्तर होता है। अविकाश निभयों की विशिष्ठता यह होती है कि पहले जा कुछ 
हो चुका होता है, उसको वे जारी रखते हैँ तथा एक वर्तमान प्रवृत्ति को आगे 
बदाते है। सामाजिक वीमा क्षेत्र, फसल नियंत्रण की प्रक्रिया के सघार तथा एक 
ओर उद्योग को सरकारी कार्यवाही के क्षेत्र के अन्तगेत लाना--इनके विस्तार 
ऐसे निर्णयों के अन्तर्गत होते हैं। मूल कानून बनवाने वाले गुट ही और अधिक 
दरशव डालकर ऐसे निणेय करवाते हैं या कानून को कायान्वित करने वाले 
अमिकरण के अनुभव के द्वारा या इन दोनों के द्वारा ऐसा होता है । दूसरे प्रकार 
के निर्णय में-सरकार पुरानी नीति को उलट देने या कामकाज के नये क्षेत्र में 
प्रवेश करने का निर्णय कमी-क्भी करती है। इनमें, पहले का रीति-नीति 
को देखते हुए, बहुत ही अन्तर होता है| तीसरे प्रकार के निणय पर भी हमें 
विचार करना है। इसमें अधिक अन्तर तो नहीं है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य 
है कि उसका अलग से विश्लेषण होना चाहिए | यह काम है पहले की एसी दो 
या अधिक नीतियों में एकीकरण या समन्वय लाने का, जो अनुभव के आधार 
पर कुछ परस्पर विरोधी सिद्ध हुई हैं) यह सुनिःश्चत है कि इन तीनों प्रकार के 
निगगशों में बहुत ही स्पष्ट अन्तर है आर अद्यधिक महत्व के निगगयों में एक 
दुसरे के तत्च मौजूद होते हैं । सामान्यतः ब्रिटेन आर अमरीका में भी पहले 
प्रकार के निगेव अपेक्षाकतत सरलतापूबेक किये जाते हैं जब कि दूसरे प्रहार के 
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निगेय, जिनसे पहले की रोति-नीति से सम्बन्ध तोड़ना पड़ता है, इनसे काफी 
कठिन होते हैं। ऐसे नि्गेव करने में दोनों देश जो तरीके अपना रहे हैं, उनमें 
मी बहुत अधिक अन्तर है। तीसरे प्रकार के एकीकरण विपयक निर्णयों के लिए 
उस प्रक्कार की व्याख्य एवं सम्पूर्ण लक्ष्यों को कायोन्वित करने की जरावश्यक्ता 
होती है, जिनकी पूर्ति ऋहुधा युद्ध पर निभग कग्ती हुई प्रतीत शेती है। 

नीति-निधारण के क्षेत्र में अमरीका में तीन मुख्य ओर विशिष्ट शक्तियोँ 
सक्रिय रहती हैं। इनमें से पहली शक्ति--राजनीतिक विकेन्द्रीऋरण--का कई 
ब्रार उल्लेख हो चुका है। यह आशिक गु्दों में मतदाताओं के विभाजन को प्रति- 
विग्वित करती है। दोनों बड़े गज्नीतिक दलों में यह शक्ति इन गु्ठों में से 
अधिक से अधिक गुयें के अधिकतम प्रतिशत को संयुक्त बरने का प्रफन करने 
तथा प्रत्येक बड़े गुद के कम से कम एक अल्पसंख्यक भाग को दल का समर्थक 
बनाने की राष्ट्रीय व्यूदस्वना के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार दलीय का्ये- 
क्रमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुछ न वुछु रहता है। ये दलीय कार्यक्रम इतने 
अधिक अस्पष्ट रहते हैं कि किसीको उनसे विगेघ नहीं हो सकता। चुनाव आंदो 
लगन के समय उम्मीदवार साधारण व्यक्तियों की निदा कस्त हैं, परत वे सामान्य 
रूप में सभी गु्ों की प्रशंसा करने से नहीं चूकते। ये गुट भी उभ्मीदवारों से 
निश्चित वचन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चुनाव समाप्त हो जाने पर यह 
संघर्ष कांग्रेस में एवं प्रशासन विभाग में शुरू होता है। कांग्रेस की बहुत-सी 
स्थायी समितियों के व्यक्ति एवं प्रशासन विभाग के कायालयों की, जिनमें मत- 
दाताओं के संत्रद्ध गु्ों से व्यक्ति लिये हुए होते हैं, संख्यावृद्धि इस विकेन्द्रीकरण 
के दसरे श्रेणी के प्रभाव-मात्र हैं। सामान्य द्वित से, किसी समिति या किसी 
कार्यालय के सामान्य उद्गम स्थान से ओर इसके साथ ही विशेष गुरों के प्रति 
निधियों के वाशिंगटन में मौजूद रहने से “जल भंवरों के द्वारा सरकार? का 
वातावरण पैदा होता है। 

वाशिंगय्न में रहने वाले व्यक्ति को यह समझने में अधिक समय नहीं लगता कि 
विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित करनेवाले केन्द्र-- जल भैंवर '--बहाँ 
मौजूद है। ये व्यक्ति, जो उस प्रकार कृपि में, बिजली में, अ्मक्षेत्र में, विदेश- 
व्यापार में और उसके किसी भाग में सक्रिव हैं, भिन्न मिन्न प्रछार के हैं। कुछ 
तो नागरिक कर्मचारी हैं, कुछ प्रतिनिधि-समा ओर सीनेट की विनियोग 
समितियों के सक्रिय सदस्य हैं, कुछ गोष्टीकक्षों म॑ सक्रिय रहने वाले हैँ, कुछ 

संमवतः ब्रकलिन इंस्टिव्यूशन या किसी एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गरसरकारी 
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अनुसंधान प्राधिवारी हैँ या ये रिल्कुल निजी व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। 
शायद इनमें समाचारपत्नों के विशेष संवाददाता भी हैं। अपने विभिन्न वर्गों 
और समूझे में ये व्यक्ति एक दूसरे के कार्यालयों में, विभिन्न छूत्रों में हमेशा 
एक दूसरे से मिलते रहते है, एक साथ भोजन करते हैं और विधानमण्डलीय 
सुनवाई में भाग लेते हैं या विभाग के अन्तगंत स्थापित महत्वपृणे, परन्ठु 
अप्रसिद्ध समितियों में काम करते हैं। सामान्य समरया में रुचि रखने वाले 
ऐसे व्यक्तियों के वीच बिचार निश्चित रूप से पेदा होंगे--ये विचार कार्यक्रमों 
एवं रीति-नीति के होते हृ! 

. इन ब्यक्तियों का, जो विधायक, प्रशासक, गोष्टीकक्षों में सक्रिय व्यक्ति, 
विशेषज्ञ हं--जिनकी सामान्य समस्या के प्रति रुचि है, सम्बन्ध आम तौर से 
कांग्रेस के सदस्यों थ प्रशासकों के पारस्परिक सम्बन्धों की अपेक्षा अधिक वास्त- 
विक द्वोता है।... ! 

सर्बारों दं।चे में इसका प्रायः यह अर्थ है कि कांग्रेस की एक समिति और 
एक कार्यालय के सम्बन्ध बार्यालय ओर र'ष्रपति के कायोलय के या समिति और 
कांग्रिम के कुल तम्बन्धों की ०पेक्षा अधिक #ूख्व हैँ। स मान्य रूप से इसका यह 
अर्थ है कि बह कानून, जितका सम्बन्ध केवल अथवा अधिकरांशनः पहले से ही 
गेजूद नीति से हो, साधारणतः बिना विशेष कठिनाई के स्वीकार हो शाता है ब्शर्ते 
किसी दूसरे कायालय में या कांग्रेस के किसी दूसरे भाग में शक्तश ली विरोधी 
तत्व मौजूद ने हों। विकेन्द्रीकगण इस ढंग से अपने को शाश्वत बनाना चांध्ता 
है। कभी कभी दशव डालने वाले गुट से कानून का प्रशासन करने वाले कायालय 
के अनुभव के कारण किसी वानूम की रिशा में शुरुआत होती है- कांग्रेस की 
समिति म॑ एसा इससे बहुत कम होता है, द्वालोकि बग्रेस की समिति एक अति 
वाय तत््त है, जिसकी अनुकूल प्रतिक्रिया प्रप्त करना आवश्यक है| 
एक विशेष प्रकार का भी विचे-द्रीकरण है, जिसका स्थामीयवाद के रूप में 
हम पहले ही ३ल्‍लेग्ब कर चुके हैं | यह कांग्रेस में अत्यन्त विशिष्ट है । उपर्युक्त 
आर्थिक गुट का, जिसमें चांदी, रूई या सिचाई या * शेष बरहुओ पर संम्क्षणा- 
त्मक कर की मांग जैसे कतिपय हितों की भ्वेगोलिक गुच्ता शेष रूप से हैं, 
यह ऋहुधा प्रतीत होने वाला एक आमास मात्र है। जन-कार्या के लिए संघीय 
फोप के वितरण या किसी एक या दूसरे प्रकार के कार्य के लिए आर्डिक सहायता 
देने की ओर ध्यान देना इसका मुख्य पहलू है। निःसंदेह नौकम्श ही में भी 
इस स्पानीयवाद का बुद्ध स्पान है, वयोकि विशिष्ट अमिकरणी की कार्यक्षेत्र दी 


सेवाओं पर, जिन क्षेत्रों में वे काम करती हैं, वहों की जनता के रुख का प्रभाव 
पड़ना अनिवार्य है। कंग्रेस के सठस्य आम तोर से इसे अपना अस्तित्व मानते 
हैं और अपने जिले या राज्य के हितों के मामले में ईप्यां न रखने वाले सदस्य की 
प्रतीक्षा साघाग्गतः पराजय करती है | इसके अतिरिक्त कांग्रेस राज्य एवं स्थानीय 
शासन की शक्ति की प्रायः अभिभावक हो गयी है, वयोकि सर्वाच्च न्यायालय ने 
दई क्षेत्रों में संघीय कार्यबाही के मार्ग की बाधाएँ हटा- दी हैं ओर कार्यक्रमों! के 
विपय में प्रशासन विभाग का दृष्टिकोण अन्तनिष्टित रुप से राष्ट्रीय है | 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय विकेन्द्रीकरण के साथ तांत्रिक 
विशेषज्ञता नीति के स्वरूप में एक ओर मह्खपृर्ण योगदान करने वाला कारण 
है। इससे दवाब की ओर कम ओर तथ्यों की ओर अधिक ध्यान आक्ृष्ट होता 
है। आधुनिक विधान तथा ग्रशासन की इंडिशील तथा सबब्यापी सपलता के 
रूप में हम पहले बई अदसरों पर इसका उदलेख बर छक्के हैँ। संसद के 
विपरीत कांग्रेस म॑ व्शिप समस्यामृलक्क क्षेत्रों में प्रतिदष स्थ.यी समिति 
के उपयोग दी प्रव्नत्त जोर पकड़ती जा ग्ही है। वरिप्रतर नियम के कारण 
अंशतः इन समितियों में समस्या का ब्रम बहुत अधिक बना रहता हैं। इनके 
अतिरिक्त सत्र पशेवर दर्मचारी तथा विधानमंबड्लीय सम्दभ-संवा से विशेषज्ञ 
मी उपलब्ध हैं। इस पकार तथा समिति की सुनवाइयों में और यनना प्राप्त 
कर कांग्रेस ने अपने को एक प्राधिधिक युग के उपयुक्त बना लिया है। 
फिर भी, अधिकांश प्रतिनिधिमूलक विधानमंडलों की ठुलना में नीति निमांण में 
इसके वास्तविक महत्वपूर्ण योगदान में बहुत ही कम कमी हुई है। वर्तमान 
नीति का विग्तार करने दाले प्रस्तावों को, भिनपर पहले ही विचार-विमर्श 
किया जा लुक है, विस्तृत करने में ही यह महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ है, प्रन्युत 
इससे भी अधिक यह दूसरे प्रकार के नीति-विपयक निर्णयों में--जों निर्णय 
भूतकाल का परित्याग कर देने अथवा उससे सम्बन्ध-विस्छेद करने अथवा एक 
नये क्षेत्र में प्रवेश करने से सम्बन्ध रखते हैं---भी सहायक होता है। टाफ्ट-हार्टले 
अम सम्पर्क कानून एक ऐसा ही उदाहरण है। परिवर्तित सुदृग्पूर्वीय नौति में 
कांग्रेस का योगदान तथा आन्तराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में नयी साहसिक 
नीति का कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया जाना भी ऐसा द्वी उदाहरण है। समय- 
समय पर विशेत्र समितियों की स्थापना इस बात का एक और उठाहस्ण 
है कि मयी समत्या के विश्लेपग अथवा पुगनी समत्या के प्रति नया इृश्किंण 
अपनाने में कांग्रेस किस प्रकार विशेष छान का प्रयोग करती है| | 
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प्रशासनिक शाखा में अबाघ क्रम वाली नीति के विकास में प्राविधिक विशिष्टी- 
करण सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। नयी नीति के निर्धारण में इसका बहुत कम उपयोग 
किया जाता है, यद्याएि अनुसन्धान और विश्लेषण वरने बाली संस्थाएँ, विशेषतः 
सेना में, विद्यमान हैं, जिनके ऊपर पुगनी विचास्धाराओ को ऋुनाती देने का 
विशेष उत्तरदायित्व होता है। नोकम्शाही को मोलिक परिवतन की सामद्रिक 
आवश्यकता के उपयुक्त बनाने का यह एक रोचक एवं साह्रपूर्ण प्रश्स है। 
राष्ट्रपति के कायक्षेत्र में भी समय-समय पर विशेष आयोग के उपयोग में इसी 
प्रकार की सम्भावनाएँ निद्वित हैं, यद्यपि अभी तक अधिकांशतः ये सम्भावनाएँ 
मू्त नहीं हुई हैं। 

विभिन्न कार्यालयों में उनके कार्य से सम्बन्धित अनुभव रखन्वाते प्य्क्ति 
प्रतिदिन भारी संख्या में आ रहे हैं। उच्च कोटि के व्श्लिपक निरंतर वाम 
करते रहते हैं। वे आंकड़ों की व्याख्या बरते हैं तथा अपना निष्कर्ष श्स आशय की 
सिफारिश के साथ अपने राजनीतिक प्रमुख्यें का भेजत हैं कि इन निष्कषों को 
कानून-निर्माण विप्यक प्रस्तावों के रूप में अथवा प्रशासनिक आदेशों में 
परिवत्तन के रूपमें परिणत किया जाय। कांग्रेस सामान्य्तवया इस अनुभव का 
उपयोग सम्बन्धित विधानमडलीय प्रस्ताव की रह कर, या काययोलय के पास 
विचार के लिए भेजकर या समिति की सुनवाई के समय कायांहय दे; 
प्रतिनिधियों को बुलाकर करती है। स्मृतिषत्र तथा गदाध्यों का वेबल समिति 
के सदस्य ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि उनके पेशेवर व.मधारी भी वग्ते हूँ। 
सभी सम्बन्धित लोग अधिक से अधिक तथ्यात्मक सूचनाओं वथा विश्लेषण 
प्र अधिक जोर दते हैं। नीति निधारण में, जिसके प्रति हमने पहले ही ध्यान 
थआाइष्ट किया है, नि३लीय दृष्टिकोण की प्रगति का यह एक प्रमुख कारण है| 

वृतीय प्रकार के अथवा एकीकरण्मूलक और समन्वयात्मक बाय बाग्रेत तथा 
प्रशासन दानों में, अपेक्षाकृत कम सरलता के साथ हो पाते हैं। प्रतिद्वन्द्दी 
दलों के वीच होने वाले सघप से विविधात्मद दृष्तिकण की खाभियों वी योर 
ध्यान बरबस आइए हो जाता ह। प्राविधिक रूप स योग्य विश्लेषण, चाहे दह्‌ 
विधानमंडल का हो या नाकरशाही का हो, ठिसी प्रस्तुत प्रराव के कम दांदुनीट 
पराध्यमिक अथवा उरासे उत्तन्न प्रभावों पर निश्चित रुप से श्णन देगा। यड 
फे समय एकीकरण संध्याओं की संख्या नो गरशाही में बद जाती है, यो शांति दे; 
समय भी अपना कुछ प्रमाव छोड़ जाती हैं। राष्ट्रति फे काय लग के अन्तर्गत 
इस प्रकार की समस्या के लिए आर्थिक परामशंदात्री परिषद को देखभाठ परे 
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का काम सींपा जाता है । कांग्रेस की आर्थिक प्रतिवेदन-विषयक संयुक्त समिति मी 
इसी प्रकार देखभाल का काम करती है। असाधारण राष्ट्रीय सेकट्कालीन स्थिति 
को छोड़कर एकीकरण नीति में गुटों, समितियों तथा कार्यालयों के रूप में जो 
भिन्न-भिन्न प्रकार से काये करने के अभ्यस्त होते हैं, भारी बाधाओं का सामना 
करना पड़ता है। इतने पर भी यह सावेजनिक रुचि का एकमात्र केन्ध है | 

अमरीकी पद्धति म॑ नीति की रवीकृति मे नेतृत्व विस्तृत रूप से मित्रा हुआ 
है। राप्पपति निस्संदेह अकेला सब से बड़ा काम करता है। निर्वाचन-पद्धति 
से वह सभी जनता का राष्ट्रपति बनता है न कि किसी विशेष आध्िक वर्ग या 

गो का। राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला समर्थन चूँकि विस्तृत पैमाने का होता है, 

इसलिए उसमें एक ऐसा आक्मविश्वास उन्पन्न होता है, जो उसकी गप्टीय स्थिति 
के समान ही होता है। केवल अपने दल के मतों से उसका निर्वाचन अथवा 
पुनर्निवाचन नहीं हो सकता । इन मतों की संख्या पयाप्त नहीं होती | उसे सदा 
स्ववंत्रों का पर्यीत्त सममथन अवश्य प्राप्त होना चाहिए और अपने कार्यवाल में 
इस समथन में बृद्धि करने का वह निरन्तर प्रयास कम्ता ग्हत्ता है। रेडियो, टेली 
विजन, अखबार जैसे सामुहिक माध्यम उसे उपलब्ध रहते हैं, जिनका उपयोग वह 
जत्र चाहे तब कर सकता है। उसके सदेशों की विम्तृत पमाने पर पढ़ा जाता है 
तथा उन पर बहस की जाती है। किसी भी विषय के :रति ध्यान आकपित करने के 
लिए उमके पाम अमित क्षमता होती है। बच क्षेत्रों मं दहलीय वफादारी की 
अपील अभी तक बहुत हु तथा दिस काय्वाही का चह चाध्ष्ता है, उस पर 
समथन प्रप्न बरने के लिए वह इसका भी उपयणग करता है। संरक्षण एक छोटा 
अज्न है, जो मामूली माम्लों में प्रभावशाली होता है। प्रस्तावित कार्यवाही में 
संशोधन प्राप्त करने के लिए निपेधाधिकार की धमकी दी जाती है। कायालयों 
को बुलाकर गष्टपति स्वेन्छानुसार तथ्यों तथा दलील का संग्रह कर सकता है। 

छोटे पम्मान पर उसके मत्रिमंडल के सदस्यगण तथा अभिकरणों के प्रमुख 
काफी नेतू व पदान कर सकने हैं तथा करते हैं। इनके साबंब्निक सम्पर्क- 
कार्यालय निरंतर विज्ञप्तियों प्रकाशित करते रहते हैं तथा उसपर झनता की 
प्रतिक्रिया तथा संभावित प्रवृस्िियों का अध्ययन का्ते है | 

काग्मेंत में भी नेतृव वा केन्द्र स्थ पित हो जाता है। कमी यह प्रशासन से 
आगे, कभी समर्थन में तथा कर्मी विरोध में उत्त्न दोता है। अनेक सदस्यों के 
पीछे--विशेषतः सीनेट में--उनका अत्यधिक विशिष्ठतापूर्ण गह़नीतिक एवं 
प्रशाघनिक अनुमत शेता है, शिसपर उनका स्वर्य का अधिकार होता ६ै। दोनों 
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सदन ऐसे मंच का काम करते है, जो मनुष्यों को राष्ट्रीय स्थिति प्रदान फैरे 
सकते हैं | 

सम्रिति के अध्यक्षों को भी नेतृत्व के लिए महान अवसर प्राप्त होता है 
हालांकि वह विब्ेन्द्रीकृत होता है तथा समिति की सुनवाइयों की टेलीविजन 
हारा दिखाये जाने से कम से कम एक सीनेटर एक राष्ट्रीय नेता बन गया। 

यह वात सद्य ध्यान में रखनी चाहिए कि कांग्रेस में नीति-विषयक नेतृत्व 
दशनीय प्रकार का नहीं होता। इसके अत्यन्त प्रभावशाली सदस्यों में से अनेक 
सदस्य अपना सर्वोत्तम कार्य समितियों के प्रशासनिक अधिवेशनों में अथवा 
अपने साथियों के साथ अनोय्चारिक सम्पर्क के समय करते हैं। ऐसे अवसर 
कम नहीं होते, जत्र वे पाते हैं कि उनकी मुख्य पूँजी तथ्यों की उनकी उच्च 
कोटि की जानकारी हैं, चाहे यह जानकारी व्यक्तिगत शान द्वाग प्रात्त की 
गयी हो, चाहे कर्मचारियों की सहायता का उपयोग फरके प्राप्त की गयी हो। 
कांग्रेस में निवाचित होने के लिए दत्लीय वफादारी की अपेक्षा स्वतंत्रता के 
लिए प्रसिद्धि सामान्यतः अधिक प्रभावशाली होती है तथा प्रस्तावों के 
समर्थन अथवा विरोध की मात्रा में तथा कांग्रेस में उनके समथकों अथवा 
विरोधियों की संख्या में जो निरन्तर परिवतेन होता रहता है, वह स्वयं उस 
अत्यन्त अनिश्चित स्थिति का परिचायक होता है, जिसमें कार्य करने का 
असाधारण अवसर (अनुशासन के विपरीत) नेताओं को मिलता है। 

अन्त म॑ इस बात का पता चलता है कि सार्वजनिक नीति के ख्ोतों का 
साधारणीऊकरण वरना कितना कठिन होता है। वास्तविक महत्व के किसी भी 
प्रस्ताव पर सम्भवतः उपयुक्त सभी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रभावित 
समाज के वर्गोका दबाव, समर्थन, संशोधन, विरोध निहित रहता है। इसमें 
राष्ट्रपति, उनके मंत्रिमंडलीय दल के सदस्यों का योग रहता है। इसमें कांग्रेस के 
सदस्यों, विशेषकर उन लोगों का, जो समिति में काम करते हैं, योग रहता है। 
इसमें कार्यालय तथा कांग्रेस के कर्मचारियों की प्राविधिक योग्यता, विशेष 
शान तथा विश्लेषण निहित रहता है। 

यदि भारी परिवतन करना होता है, तो ब्रिटेन के विपरीत, इसके लिए अवश्य 
सामान्य समथन होना चाहिए न कि किसी विशेष दल या वर्ग का। उदाहरण 
के लिए मजदुर दल द्वारा ह॒स्पात उद्योग के राष्ट्रीयरण के मामले को लिया जा 

सकता है | कांग्रेस अकेले अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कम काम कर सकती 
है, क्योंकि राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और वह निषेधाधिकार 
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सामान्यतः या तो सम्बन्धित कायोलय के था निबाचकों के कतिपय घास्तविक 
रूप से संयुक्त गु्ों के विरोध को या इस विश्वास को प्रतित्रिम्बित करता है कि 
सम्बन्धित प्रस्ताव का प्रभाव अर्थ॑-व्यवस्था अथवा समस्त समाज के लिए 
हानिकारक होगा। कांग्रेस क्रिसी निपेधाधिकार की अवहेलना तभी क्र सकती 
हैं, जन्र प्र येक सदन में उसके विरुद्ध दो-तिद्ाई मत प्राप्त हों और निर्वाचन- 
प्रणाली ऐसी है कि वि.सी मह्दपूर्ण प्रस्ताव के सम्बन्ध में साधारण्तः ऐसा 
तत्र तक नहीं हो सकता, जब तक तीन बड़े गुटों--व्ययसाय, छृषि और श्रम में से 
प्रत्येक का कम से कम एक बड़ा भाग उसका समर्थन न करे। 

न कोई राष्ट्रपति ही अपने आप तब तक कंई बड़ा परिवर्तन कर सकता, 
जतब्र तक वह उसी प्रकार कांग्रेस की कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाली बाधाओं 
को दूर न कर ले ओर यदि कोई बड़ा गुट अथवा निवांचकों का क्षेत्र संयुक्त 
रूप से विरोध करे और यहाँ तक सोचने लगे कि राष्ट्ति इस गुठ के प्रति 
अन्याय करना चाहते हैं, जिसकी सम्मावना नहीं रहती, तो इन बाघाओं को 
दूर करना सरल नहीं हाता । 

नोकरशाही के नियंत्रण तथा साबंजनिक नीति के स््लोतों पर हमने जो विचार 
किया है, उस पर यदि हम ध्यान दें, तो अमरीकी पद्धति की कतिपय विशेषताएँ 
स्पष्ट हो जायंगी। सत्ता का कोई भी मदतच्त्यपृण वे न्द्र अपने अस्तित्व को तत्र तक 
दो काल तक कायम नहीं रख सकता, जब तक वह सांदिधानिक दृष्टि से अपने 
समकक्ष केन्द्र को सबप्रथम इस बात का विश्वास न दिला दे कि उसका अर्तित्व 
उचित है। यह अधिकारों के पृथवच् रण का आधुनिक महत्व है । यह नेतृत्व को रवीकार 

रने से पूर्व अपने समवक्षों को विश्वास दिलाने के उत्तरदायित्व को संख्यावद्ध 
करता है। यह बात प्रशासन के विरुद्ध कांग्रेस के सम्बन्ध में और काग्रेत 
विदद्ध प्रशासन के सम्बन्ध में लागू होती है। संसद के विपरीत कांग्रेस में 
कोई इतना प्रइल दलीय अनुशासन नहीं है, जो विश्वास न होने पर विचार- 
साम्यता के लिए बाध्य कर सके। इसके अतिग्क्ति समानता अनत्र केवल एक 
सांविधानिऊ स्थिति ही नहीं गह गयी हूं। कांग्रेस के कमचारियों की संख्या में 
वृद्धि के साथ यह एक बार पुनः प्राविधिक योग्यता की समानता भी बन 
गयी है। 
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१४, 
आस्तराष्ट्रीय नीति के साधन 


एडवड एस, कोरविन ने अपनी पुस्तक दि प्रेसीडेंट: आफिस एंड पावर्स 
में लिखा है-- संविधान, जिस पर केवल समस्या को प्रमावित बने की 
क्षमता रखने वाले उस अधिकार की दृष्टि से विचार किया जाता है, जिसे वह 
निश्चयाव्मक रूप से प्रदान कर्ता है, अमरीकी पररापनीति के निर्धाग्ण के 
विशेषाधिकार के लिए संग्रष को आमंत्रण देता है।! निश्चय हो यह संघप 
राष्ट्पति तथा कांग्रेस के बीच होता है तथा कार्रस के अन्तर्गत इसवा सम्बन्ध 
सीनेट के साथ अधिक विदृष रूप से होता है। 

हम सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधानों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दो भागों 
में बट सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रावधान निम्नलिखित हैं--संधियों राष्ट्रपति द्वार 
सीनेट के दो तिहाई सब्य्यों के पराम्श और सह्म्ति से की जाती हैं। 
राष्ट्रग्ति सशर्त्र सेवाओं के प्रधान सेनापति हैं। दोनों सदब्नों के बह 
बूंग्रेस युद्ध की घोषणा कम्ती है। विदेशी वाणिज्य एक एसा विषय है 
कग्रेस की कोनून बनाने का अध्किर दिया गया है, पर एसे भी 
अधिकार हैं, जो अप्रत्क्ष रूप से आन्तरयप्रीय नीति से सम्बन्धित हैं 
काफी प्रभाव पड़ता है। सवप्रथम गष्टपति वा प्रशासनिक अधिकार है, ज्ञिसकी 

रिभाण भी उचित ढंग से नहीं की गयी है, किन्तु जो अत्यग्त विस्तृत है। 

उसे कानूनों को लायू करने का अधिकार है, जिनमें सदियों तथा प्रत्छ्ततः 
आन्तर्यक्राय कानून भी सम्मिलित हैं। कांग्रेस को धन-विनियोण का अधिवार 
प्राप्त है तथा विदेशी वाणिज्य के अतिरिक्त ऐसे अनक क्षेत्र हं, जिनमें कानून 
बनाने का कांग्रेस को अधिकार है। ये क्षेत्र ऐस हैं, झिनका मह्त्व आन्तराष्ट्री 
ही गया है। यह व्यवस्था भी की गयी है वि. नियुत्ति या, ज्त्र तक, दिशेप रपसे 
छुट न दे दी जाय, राष्ट्रपति द्वारा की जाबंगी, किन्तु सीनेट से उनकी पुष्टि 
करानी होगी । 

यदि हम इन अधिदारों को जोड़ी के रुप में रखें, तो बोगदिन दा बर्थ 
अधिक स्पष्ट हो जायगा। संधियों तथा नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति दा कांग्रेट 
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(इस मामले में सीनेट) द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता होती है। विनियीगी 
द्वाग प्रशासनिक अधिकार पर नियंत्रण एवं संट्लन ग्खा जाता हैं। राष्ट्रप्ति 
को प्रधान सनाप्ति के रूप में जो अधिकार प्राप्त है, वह कांग्रेस के युद्ध की 
घोषणा करने सम्बन्धी >थिकार से संतुल्ति हो जता है। समकालीन प्रकार के 
कानून स्वेन्छानसार कार्य कग्मे का जो व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं, उसको देखते 
हुए कानूनों के कायान्वय तथा रवीबूति को भी इसी प्रकार संतुलनकारी समझा 
जा सकता है। 

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था में, ओर अनेक प्रावधानों का स्वरूप 
पूर्णतया सामान्य अथवा यहा तक कि अस्पष्ट होने के कारण, जण्लि स्थिति को 
वास्तविक रूप से समझने के लिए पृथचकालीन उदाहरणों तथा न्यायालयों के निर्णयों 
को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। राष्ट्र की स्थापना के बाद प्रायः तत्काल ही 
कुछ बातें स्पष्ट कर दी गयी थीं। संधि के लिए सममीता-वार्ता के साथ सीनेट 
को औपचारिक रूप से सम्बद्ध करना राष्ट्रपति वाशिंगटन की बहुत ही बुरा लगा 
तथा 'परामश एवं सहमति ” विपयक्र धारा के 'पगमश? से सम्बन्धित अंश 
को निकाल दिया गया। अब जो कुछ शेप रह गया है, वह यह है कवि व्यक्तिगत 
सीनेय्रों से कुछु परामश कर लिया जाता है तथा कभी-कभी (पहले की अपेक्षा 
अब ऐसा अधिक होता है।) आन्तराष्ट्रीय सममीता-वातांओं तथा सम्मेलनों में 

नेय्रों को प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया जाता है | 

यह परम्परा सी कछ महत्व की थी कि राष्ट्पति सीनेट की सहमति के तिना 
जो राजदूतों की नियुक्ति के लिए आवश्यक होती है, समभीता-वबार्ताओं में भाग 
लेने के लिए अपने व्यक्तिगत अथवा विशेष दतों का उपयोग कर सकता है। 
वैटिकन में अमरीकी प्रतिनिधित्व इसी ढंग का है। चूँकि इस प्रकार के 
प्रतिनिधि को राजदूत की स्थिति प्रदान करने से धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो जाने 
की सम्भावना थी और सम्मवतः सीनेट की सहमति मी नहीं प्राप्त होती, इसलिए 

व्यक्तिगत दत” की स्थिति अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुई । 

विधानमंडलीय दृष्टिकोण से कांग्रेस किसी सी संधि की धाराओं को रद्द कर 
सकती है अथवा किसी भी संधि को कायान्वित करने के लिए उचित कोप 
देने से इनकार कर सकती है और प्रशासन इसके सम्बन्ध में कुछ मी नहीं कर 
सकता। फिर भी, ऐसा संकट अमीतक बहचा उत्पन्न नहीं हआ। अन्तिम चात 
और जो बहुघा होती है यह हूं कि सीनेट पुष्ठीकरण की प्रक्रिया के अंग के 
रूप में कतिपय बाध्यतामूलक प्रतियन्‍्ध लगा सकती है । 
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सरकार की स्थापना के तत्काल बाद घटनाओं अथवा उदाहरणों की एक 
ऐसी >टंखला प्रारम्म हुईं, जिससे विदेशी मामलों में राष्ट्रपति का अधिकार 
निरन्तर दीघक्ाल तक बहता गया। कतिपय प्रारम्भिक उदाइरणों के बाद, जो 
अन्य प्रकार के घे, यह बात्त बहुत शीघ प्रमाणित हो गयी कि विदेशी सरकारों के साथ 
पत्र-व्यवह्ार का माध्यम कांग्रेस नहीं, प्रत्युत राष्ट्रपति होगा। अनेक व्शाब्दियों 
तक हमारी लैटिन अमरीकी नीति के रूप में और अधिक हाल में विश्व-साग्यदाद 
के साथ संघर्ष में इस अधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया गया | 

अमरीकी यहयुद्ध में राष्ट्रपति लिंकन ने प्रशासनिक अधिकार का इस दंग 
से विस्तार किया, जिसके अनुसार बाद के राष्ट्रपतियों ने भी अधविकांशतः 
आन्तरा्ट्रीय सम्बन्धों में काम किया। उन्होंने बन्दरगाहों की घेशवन्दी दर, 
सेनिक कानून लायू कर तथा उसके अन्तर्गत नये अपराधों की सृष्टि कर एवं 
उनके लिए दण्ड देकर, पत्रों को मेल से निकाल कर तथा दासों को सृक्त दर 
प्रधान सेनापति तथा कानून की लागू करने के अधिकागे को संयुत्ता कर दिया | 
उन्होने ये समस्त कार्य कांग्रेस की पूर्व कारंवाई के त्रिमा ही किये। 

राप्ट्रपति बिल्‍्सन ने इन अधिव्ारों को और भी आगे ब्ढठा विया। सीनेट के 
अधिकार प्रद्राद्ध करमे से इनकार कर विये जाने पर भी उन्होंने अम्रोकी 
व्यापारिक पोती को शख्-साजित किया। विदेशों में सेना का बहुचा डस्श्रोग 
कर उन्होंने यद्ध के कार्यो तथा आन्‍्तराष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए पलिस- 
कारवई के बीच के अन्तर की पुष्टि की ओर इस प्रकार असन्दिग्धि रूप से 
आन्तरांष्ट्रीय कानून के रक्षार्थ पुलिस-कारवाई की अपने पद्‌ का विशेषाधिकार 
बना वदिया। 

राष्ट्रपति फ्रैकलिन रूजवेल्ट ने प्रशासनिक समभीते द्वाग संधि बग्ने की प्रक्रिया 
बह ल्पिक प्रयोग की उपेक्षा करत हुए नासनिक »ड्डु के लिए विश्दंसक 
जहाजो का व्यागर किया, पिनलेड पर अधिकार किया, 'अव्लांप्टक घोषण- 
पत्र? का निर्माण किया तथा मंचूरिया में सोवियत रुस द्वागा पुनं। अधिवार- 
अहण को स्वीकार किया। सशस्त्र सेनाओ के प्रध'न सेनाप्ति की हासय्त से 
उन्होंने अथवा गप्रपति दमन ने पनडुब्त्रियों को देखते ही इश्चा देने का 
आदेश जारी किया, एसे सनिक्न निणेय किये, जिनके परिणामस्वरूप यूगेप 
का बहुत बड़ा भाग वास्तविक रूप से सोबि त रुस के हाथो में उला गया, 
ज्सा द्वि समय ने दिखा दिया है, अ्-स्थायी रुप से यूरोप में वुपनी सेनाएँ 
रखी, उत्तर फोरियाई आक्रमण के घिरद्ध दष्धिण कारिया की सह्ययता के 
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लिए अमरीकी सशह्ल सेना को आदेश दिया। यह अन्तिम कार्रवाई बाद में 

संयुक्त रा्ट्रसंघीय पुलिस का|यबवाही के रूप में परिणत हो गयी । 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के इन अधिकारों ने--विदेशी सम्बन्धों 
पर, सशस्त्र सेनाओं पर उसके अधिकार तथा उसके अवशिष्ट प्रशासनिक 
अश्विकार ने- युद्ध की घोषणा करने के कांग्रेस के अधिकार को, जो उसका 
विशेष अधिकार माना जाता रहा है, यदि पूणतः समाप्त नहीं कर दिया है, तो 
उसकी वाल्तविक रूप से अत्यधिक प्रभावहीन बना दिया है। कहने के लिए वह 
अधिकार अत्र भी विद्यमान है क्योकि यद्दि कांग्रेस चाहे, तो वह राष्ट्रतति को 
युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकती है। वास्तविक अर्थ में उसका कीई अस्तित्व 
नहीं है, क्योंकि सामान्यतः राष्ट्रपति उन घटनाओं पर नियंत्र० कर सकता है, 
जिनके परिणामस्वरूप युद्ध प्रारंभ होता है और इस प्रसार क'प्रेस के समक्ष एक 
स्थापित तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। अमतीकी इतिहास के बड़े युद्धों म॑ से पांच 
युद्ध राष्ट्रति की नीतियों से ही हुए। इसका अथ यह नहीं है कि जब समय 
आया, तब काग्रेत अनिच्दुक थी या कांग्रेस का प्राथमिक निणयों से मतभेद 
था--सामान्यतः बात इसके रिल्कुल विपरीत थी--प्रत्युत इसका अथे 
यह है कि अनेक मामलों में वास्तविक महत्वपूर्ण निर्भेय राष्ट्रपति द्वारा अकेले 

ये गये । 
सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के अतिरिक्त अमरीकी विदेश नीति का संचालन 
अधिकाशतः अनेक औउचारिक साधनों द्वारा होता है। चार प्रमुख साधन ये 
हँ--संधि, प्रशासनिक समभतेता, संयुक्त गष्टसंघीय कार्यवाही तथा कांग्रेस का 
एक कानून। काग्रेस के प्रत्तावों की एक विशेष प्रकार का कांग्रेस का कानून 
सप्रका जा सकता है। 

सं।धे, समभीता तथा कानून का, विशेषतः पहली दो बातों का उपयोग चहत 
अमपण होता है। यह प्रत्यक्ष प्रतीत हांता है कि साथ तथा प्रशासनिक समभेीते 
तथ्य की दृष्टि से अन्तरगरिवतनीय हूं; क्योकि काई भी आन्तराष्ट्रीय का, जो 
एक साधन द्वारा सम्पन्न किया जाता है, वह दूसरे साधन द्वागा भी हो सक्रता 
है। हाल के वर्षो में सापेक्ष रूप से तथा पृ्णरूष से भी समरभीते के 
उपयोग में अत्यधिक वृद्धि दो गयी है। यह सीनेट के विशेष प्रभाव में हाठ 
की प्रवृत्ति का एक प्रमाग एक ऐसा हाम है, जो एक ओर शष्टपति के 
अधिकार के विररीत तथा दुतरी ओर समस्त कांग्रेस के वियरीत हुआ है। संवि 
ठट के दो तिद्ाई मत के विपरीत समत्त कांग्रेस के फारय की 


श्श्धर 


सम्मावनाएँ इसके पूर्व टेक्‍्सास के मामले में स्पष्ट हो गयी .थीं। सीनेट ने 
दो तिहाई मत से इस संधि की पुष्टि करने से इनकार बर दिया था, पर कांग्रेस 
ने बाद में अपने दोनों सदनों के बहुमत से उसे स्वीकृति दे दी। 

संधि की अपेक्षा प्रशासनिक समझ्रातों पर अधिक निभर करने की प्रन्त्ति की, 
विशेषतः सीनेट में, कड़ी आलोचना की गयी है। अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशाननिक 
समभोते गुध्त रूप से किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए याल्दा-सममभोता है, 
जिपके द्वारा प्रशात महासागरीय युद्ध में प्रवेश करने के मूल्य के रूप में चीन 
की उपेक्षा कर सोवियत रूस को महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इस 
गोपनीयता की आलाचना यह कह कर की गयी है कि इससे संविधान निर्माताओं 
की इस रु इच्छा की अवहेलना होती है कि काई भी शुप्त सधि नहीं होनी 
चाहिए। फिर भी, अभी तक अत्यन्त मह्पूर्ण मामलो का नित्रशारा सबचियों के 
रूप में किया जाता हे ओर सीनेट का विशेष कायय एक वास्तविक कारये बना 
हुआ है। 

अमी तक जो चित्र प्रस्तुत क्रिया गया है, उससे आन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में 
राष्ट्रगति की सर्वोच्चता अथवा आधिपत्य की अय्ल ग्रत्नत्ति का संकेत मिलता 
हुआ प्रनीत होता है। फिर भी, वुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो शतनी हाल की 

था इतनी गहरी हूँ कि यद्यपि उनऋ दीघेकालीन प्रभाव का अभी पृर्ण रूपए से 

मृल्यांकन नहीं किया जा सकता, तथापि जो अभी तदः राष्ट्रपति आर रदये सीनेट 
के विरुद्ध समस्त काग्रेस के काय में अत्त्धिक दृद्धि कग्ती हुई प्रतीत हुई हूं। 
ये घटनाएँ विदेशी मामलों म॑ं जनता की व्यापक रचि के विक्रास तथा 
तथाकथित “सम्पूर्ण” कूटन,ति के उत्थान का परिणाम हैं। ये दोनों एक दूसरे 
से असग्ऊद्ध नहीं हूं। 

लोक-रुचि के विकास का कांग्रेस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। अब्र निवाचन- 
अभियान में परराष््र नीति एक बड़ा विषय हो यया है। स्थानोय संस्थाओं द्वारा 
इस सम्बन्ध में बहथा शिप्रमेडल भेजे जाते हैं तथा प्रस्ताव स्त्रीशत किये जाते 
हैं एवं निवाचओं द्वारा पत्र भी भेजे जाते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को 
चहुधा इस विपय पर बं लने के लिए उनऊे जिज़ी या राज्य म॑ बुलादा जाता है। 
घरेलू मामलों में भी इनका जो व्यापक एवं वहुधा निगागक मह्त्य है, उसका 
अनुभव वे स्वयं अपने दिन प्रति दिन के काये में अधिऊाधिक करते हैं। दरों 
से स्कूलों तथा कालेजों ने आन्तराप्ट्रीय घटनाओं पर झोर चविया शेर इसी 
प्रकार वयस्क शिक्षा की विभिन्न संत्याओं ने भो इस पर ही छोर दिया है। 
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सबसे अधिक दिलचस्पी द्वितीय विश्व-युद्ध से तथा इस तथ्य से उत्पन्न हुई है 
कि प्रथम विश्च-युद्ध के बाद जो कुछ हुआ, उसके विपरीत द्वितीय विश्व-युद्ध 
के क्रांतिकारी परिणामों से बच निकलने में अमरीका असमर्थ सिद्ध हुआ है। 
इस लिए हमारी सीमा से बाहर की इन समस्याओं में अधिक से अधिक और 
निरन्‍तर दिलचस्पी लेने के लिए कांग्रेस बाध्य हो गयी है तथा संविधान के 
अंतर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार की दिलचस्पी को प्रशल 
प्रभाव के रूप में परिणत किया जा सकता है | 

दूसरी बात यह हैं कि हम लोग “सम्पूर्ण ” कूटनीति के युग में रहते हैँ। अब 
विश्व-संघर्प के सम्बन्ध में प्रारम्भिक रुप से भी यह नहीं सोचा जाता कि अन्ततो- 
गत्वा उसका नित्रदारा सैनिक मार्ग द्वार किया जा सकता है हालाँकि यह बहुत 

हस्वपृत है । इसका कारण यह है कि समकालीन संघर्ष एक राष्ट्र के विरुद्ध दुसरे 

का संघरप मात्र नहीं है, बल्कि यह ऐसा संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक राट्--लीहाबरण 
के भीतर तथा बाहर, दोनों ओर के राष्ट्र--आन्तरिक रूप से विमाजित है तथा 
प्रत्येक भाग के मित्र और शत्र प्रत्येक अन्य राष्ट्र में होते हैं। इसलिए किसी 
राष्ट्र का विशेष सत्तारूद दल इस सम्पूर्ण कूटनीति को--सैनिक साधनों के साथ- 
साथ अथवा उनमे अधिझ अथवा उनके बदले आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, 
मनीवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधनों द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर ओर 
बाहर निव्रास करने वाली जनता तक पहुँचने को--अधिकाधिक आवश्यक 
पाता है। इससे आज आन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में 'कार्यक्रमों' का दिन आ गया हैं| 
स्वतंत्र विश्व का सब से शन्तिशली राष्ठ होने तथा इसलिए उसका प्रमुख 
नेता होने के कारण अमरीका की नीतियी में काय्क्रमों की अधिवता रहती है + 
माशन योजना, प्रावधिक सहायता, समनिक सहायता, आन्तराष्ट्रीय विनिमय 
सुहदीकरण तथा संयुक्त गष्टमंत्र से सम्बंधित विभिन्न संस्थाओं के साथ सद्ष्योग। 
आर इन कार्यक्रमों के लिए केबल इस बात की आवश्यक्रता नहीं होती कि 
कृग्रेस के कानून द्वाग उनकी प्रारम्मिक्त पृष्टि कर दी जाय, प्रग्युत इससे भी 
अधिऊू उनके लिए निगन्‍तर घन-विनियोग के रूप में कांग्रेस की कारवाई 
की आवश्यकता होती है । 

इस प्रकार कंग्रेस का कार्य पुनः महत्वपूर्ण एवं निश्चयात्मक हो गया है तथा 
प्रशासन के कार्य की ठुलना में न तो इसके गुग में और न इसकी मात्रा में 
किसी प्रकार की फमी हुई है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए 
इसके कई स्वरूपों पर विचार करना डचित होगा। 
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सर्वप्रथम बात यह है कि समझीतों, संधियों अथवा दार्यत्रमों से सम्बन्धित 
अनेक मह्त्वपृणे समझीता-बार्ताओ में कांग्रेस की सम्बन्धित समितियों के 
सदस्यों को सम्मिलित बर्ना एक निश्चित नीति बन गयी है। युद्ध की समाप्ति 
के पू्व बहुत समय तक विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि युद्धोत्तरकालीन समस्याओं 
ओर समझोतो के सम्बन्ध में दिचार-विमश करने के लिए स्वूनाधिक मात्रा 
में नियमित रूप से सीनेटरों के साथ अनीपचारिक रूप से मिला बग्ते 
थे। इसके बाद दोनों पार्टियों के मह्त्वपृण सीनेटरों की लंदन, सान- 
फ्रांसिस्को तथा ब्रेटन बुड्स सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आपचारिक रुप से 
मनोनीत किया गया | इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणापत्र तथा आनन्‍्तराष्ट्रीय 
पुननिमोण तथा विकास बैंक आंशिक रूप से सीनेटरों द्वारा ही बनाये गये ओर 
बाद में उनकी पुष्टि की गयी। इस तथ्य ने निस्संदेह इस पुष्टीकरण को 
अधिक सुविधाजनक बना दिया। हवाना सम्मेलन में, जहा आन्तराष्ट्रीय व्यापार 
संगठन का घोषणापत्र तैयार किया गया, कांग्रेस को प्रतिनिधित्व न देने के शी 
कारण उसने उसका पुष्ठटीकरण नहीं किया। 

कम से कम दो मामलों से कांग्रेस के समर्थन का आंग्रिम संदेत् मिल झाने 
से प्रशासन ने विश्वासपूर्वक कतिपय नीतियों के अनुसार काय किया हैं। 
में फुलब्ाइट तथा कोन्नोछी के प्रस्तावों, जिनके द्वारा एक आन्तराष्ट्रीय संगठन 
में हमारे बने रहने का समथन बरने का वचन दिया गया तथा एक दूरोपीबन 
संघ की स्थापना के लिए कांग्रेस द्वारा बहुधा ओपचारिक एवं अनोष्चारिद 
रूप से व्यक्त की गयी इच्छा का समावेश था। 

जनरल मेकार्थर के बखास्त किये जाने के मामले की सुनवार के दाद 
दूर पृव के सम्बन्ध में जो सुहृद मत प्रकट किया गया, उससे दोना शाखा 
मध्य पारस्परिक सहानुभूति के यग्भीर अभाव को, जो पहले सुदृग्पूदीय नीति के 

सम्बन्ध में पाया जाता था, दूर करने में कुछ सहायता मिली। 

अमरोका की युद्धोत्तर विदेश नीति का एक जत्यन्त उल्लेखनीय पहलू उसको 
हिपक्लीयता रही है (जैसा कि हाल में ब्रिटेन की विदेश नीति में भो दह 
द्विपक्षीयता बहुत हृद तक परिलक्षित हुई है) और इस हिपछ्टीयता को एक 
निश्चित मूल्य देकर प्राप्त गिया गया है। यह मृल्य ढांग्रेस-स्पित रिप्व्लकन 
नेताओं-- विशेषतः स्वर्गीय सीनेटर वेष्टनदये (१९४७ से १९४८ ठग; सीन 
दी विदेश सम्बन्ध-समिति के अध्यक्ष) से परामश वरने तथा उनके लनद 
विचारों दे स्वीकार करने सृ विदेश पभांग रद्गि दत्परता व रुप से छत दया ह | 
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रथ । / 


क- 


इससे भी कांग्रेस का कार्य बहु गया है और इस प्रऊार द्विपक्षीय दृष्टिकोण पर जो 
अत्यधिक भार डाला गया है, उसका उसने अमी तक अधिकांशतः सामना 
किया है तथा सुदूग्पूर्व भी इस प्रकार की दविपक्षीयता के लिए एक क्षेत्र के 
रूप में यूरोप, लैटिन अमरीका और आम्तराष्ट्रीय संस्थाओं में सम्मिलित होने 
के लक्षग प्रकट कर रहा है। 

कांग्रेस की स्वततत्र प्रभावशीलता के विकास का स्वरूप एक दूसरा ही रहा है। 
बहुन दिनों तक विदेश-विमाग के अनेक व्यक्तियों का यह विश्वास था कि 
अपने क्षेत्र में चुद्धिमता और ज्ञान पर उसका वास्तविक ए्रकापिप्य-- निश्चय 
ही नोसिखिये कांग्रेस के विरुद्ध है। यथ्रपि इस विश्वास को सामान्यतः व्यक्त 
नहीं किया जाता था, तथापि उसकी जड़े गहगई तक पहुँची हुई थीं। विदेशी 
प्रश्नों तथा क्षेत्रों के सम्बन्ध में बांग्रेस के कतियय सदस्यों के अत्यन्त व्यापक 
ज्ञान से बिल्कुल अलग, विदेश सम्बन्ध, विदेश-कार्य तथा अन्य समितियों को 
उपलब्ध होने वाले उच्च योग्तासम्पन्न पेशेवर कर्मचारियों दी संख्यालरद्धि ने 
अंग्र इस विश्वास को तकहीन बना दिया है। अत्र कंग्रेस मार्शल योजना, 
चीन-विपयरू नीति तथा सेण्ट लारेन्स सी वे जैसे विपयों की पर्याप्त रूप से 
स्वतंत्र विवेचना करने को अधिक अस्छी स्थिति में है! यह निश्चित रूप से 
एक ऐसा मांग है, जिसमें स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग ने दोनों शाखाओं के मध्य 
सत्ता के सम्तुलन को प्रभावित किया है। कांग्रेस में जो समर्थन और विरोध 
होता है, उसमें बर्मचारियों द्वारा किये जाने बाले विश्लेषण की अपेक्षा अधिक 
गहरे कारण स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होते हैं, किन्तु ये विश्लेषण बुनि-नदी 
आंफड़ीं पर इस प्रकार ध्यान केन्द्रित करते हैं कि वे बहुधा निर्णायक सिद्ध 
होते हैं | 

कर्मचारियों की इस प्रकार दी सहायता के प्राप्त हो जाने से विदेशी मामलों 
में काग्रेस का वास्तविक प्रयत्न मी अपेक्षाकृत अधिक सम्मय हो जाता है) 
नीति-परिवर्तन में मह्त्वपृणण कारणों को पहचानना हमेशा कठिन होता है 
क्योंकि यह विशेषकर मानवीय प्रद्नति के विश्लेषण दी भोर ले ज्ञाता है। फिर 
भी यह बात कही जा सकती है कि ऐसे दुछु परिवर्तनों में कांग्रेस के प्रयास से 
विदेश विभाग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो गया। इस श्रेणी में इम उस 
परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं, झिसके द्वाम चीनी राष्ट्रवादियों आर कम्यू- 
नित्टों को एक साथ लाने का प्रयास करने के स्थान पर केवल खांग काई शोक 
का समथन करने दी नीति अपनायी गयी; सोवियत निपेधाधिकार से मुक्ति 


शेर 


पाने के साधन के रूप में संयक्त राष्ट संघ दी रुग्क्षा-परिपट के ब्व्ले उसदी 
वृद्टत्सभा को बाध्यतामूलक नि्णेय बसने का झचिकार प्रटान बरूेवी एच्स्न 
योजना भी इसी प्रवार के परिवर्तन की फोर्टि में भाती हैं। इसके «त्च्क्ति 

क्रॉकी के स्पेन के इह्िप्कार के स्थान पर उसे वित्तीय सदह्यायता प्रदान छन्‍्न दी 
नीति (जिसे बुछ सनिक दबाव के कारण भी अपनाया गया) तथा मनो5छ्ानिक 
एवं सांस्कृतिक कायक्रमों के क्षेत्र में हुई घरनाओं को भी इसी अ्रणी में 
सम्मिलित किया जा सवता है | १९४८ का स्मिथ मुड्ट कानून, जिसके अनुसार 
सूलना तथा शक्षणिक विनिमय वास्क्रम ब्नाया गया, अधिक आश्राम्णत्मद 
आव्शवादी तथा मनाव्ज्ञानिक संघ की अनुपरिथति मे काग्रस के छेद्ो मे 
वरतेमान अशाति का अग्रदूत था। 

इसके अलावा कांग्रेम में वास्तविक कानून या प्रस्ताव के जग्यि प्रशासन पर 
मयांदर लादने की प्रद्मत्त घर कर गयी है। इनमें से ब॒ुछु ये ऐं--पाग्सरिक 
व्यापार समभीते का अधिकार प्रदान वि.या गया। इनमें वास्तविक कानों को 
रद्द करने पर निषेघाधिझार के प्रयोग को रोकने के लिए काल-सीमा निधारिति 
कर दी गयी। यूरोप में सेना रखने का अधिकार देते समय संख्या इढाने के 
समय परामश लेने की बात का उल्‍लेख करने वा प्रयास किया गया। ब॒छु 
सीमाएँ विनियोग विधेयकी में भी हैं । 
एक ऐसा अस्पष्ट प्रभावक्षेत्र भी है, जिसमें कांग्रेस अथवा वग्रेस के सदस्य 

अन्य गष्टो से एक प्रकार से अनुत्तरदायित्वपूर्ण दंग से ऐसी बातें कह सकते हैं, 
निन्हें यदि प्रशासन सावजनिक रुप से कह दे, तो हमारे सम्बन्धी पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। कांग्रेस के सदस्य स्टासबर्ग में अनीपदारिक, अठक में 
यूरोगय संसदों के अनिधइत्त प्रतिनिधियों से सघीय परिचम यूरोप सम्बग्धी 
अमरोकी विचारधारा को दह सकते हैं आर उसका कोई प्रतिवल्ल प्रभाव भी नर्दीं 
पड़ेगा आर अधिक अनुचित दबाव भी नहीं समभा जा सवता, इिग्तु ददि 
यही ब्रात राष्रगति या विदेशमन्री वक्तव्य में कहें, तो इसका यतिदृल प्रथा 
पड़ेगा। दसरे शब्द में कांग्रेस बरोमीटर का काम ढर सकती है या करती है। 
स्मसे अन्य देश की नीति को अमरीकी जअनमत के अनुदल परदातत रिया 
जा सकता है; क्योंकि वहां किसी प्रकार के दबाव का तच्च नहीं रहता दा यही दात 
प्रशासन के प्रतिनिधिव के जरिये होती, तो दसरी बात होती। ऐसा प्रमाव 
झांग्रेस के एक अचष्यतामलक संयुक्त अथदा साधारण प्रस्ताव के रुप मे हो 
सकता हूं; यह सदन मे होने वाले वाद-विदाद से ता रदाता हृ्‌ | 
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यह स्वनात्मक एवं इसके विपरीत मी हो सकता है, पर अन्य सम्बन्धित राष्ट्र 
की कीमत पर ही इसकी उपेक्षा की जा सकती है। 

अमरीकी विदेश नीति निर्माण के किसी भी सामान्य मूल्यांकन में यह बात 
माननी ही होगी कि राष्ट्रगत को बहुत अष्कि सुविधाएँ प्राप्त हैं। प्राथमिक रुप 
से उसका ही यह काम है। उसके पास मोपनीय तथा अगोपनीय दोनों प्रकार की 
सृूचनाएँ रहती हैं आर वे इतनी जल्‍दी आती है कि कांग्रेस के कर्मचारियों की, 
प्वाहे वे कितने ही योग्य क्यों न हो, नहीं मिल सकतीं। प्रधान सेनापति की 
हेसियत से वह ऐसी संकट्कालीन स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति में है कि 
कांग्रेस के पास और कोई चाग ही नहीं रहता। अन्ततः राष्ट्रपति के पद्‌ की 
प्रतिष्ठा तथा प्रभाव भी एक बड़ी चीज है। 

इतने पर भी कांग्रेस, अतिनिधि समा तथा सीनेट को सुझाव तथा समथन 
या अस्वीकृति के सम्बन्ध में अठुलनीय अधिकार नहीं है। कांग्रेस का दृस्तक्षेप इस 
अथ में नोकग्शाही-विरोधी माना गया है क्‍योंकि इसने सभी समस्याओं के 
सम्बन्ध में नये दृष्टिकोण की दल्लील प्रस्तुत की है। यह जनता को शिक्षित 
करती है। यह गोपनीयता की जबरदस्त विरोधी है। यह जटिल है तथा निश्चित 
रूप से कभी-कमी तो इसने अपना काम ब्हुत अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से किया 
है। पर साथ ही कभी-कभी इसने प्रशासन के प्रस्ताव का इस उत्साह से 
समर्थन किया है कि उसमें इतना बल आ गया है, जो तभी आता है जत्र कि 
उसके पीछे साय राष्ट्र रहता है। यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि गत १० 
वर्षों के भीतर सभी बढ़े आस्तर्राष्ट्रीय कानून २७ १००१ के बहुमत से स्वीकृत 
हुए हैं। यह निश्चित है कि कांग्रेस कार्यवाही में कुछ देरी उत्पन्न कर देती 
है। स्वये इसके सदस्यों में विनियोग समितियों तथा नीति समितियों के बीच 
अन्तर्निहित मतभेद समय-समय पर उत्पन्न हो जाता है। कांग्रेस का स्थानीय- 
बाद भी कभी-कभी इसकी नियमावलियों में दृष्टिगोचर हो जाता हैं। इस पर 
भी अमरोकी विदेश नीति में विभिन्न प्रकार की कऋरंतिया हुई हैं, जिनके सम्बन्ध 
में २५ वर्ष पृ लोग विश्वास ही नहीं कर सकते थे। इस विशाल मदपृण 
क्षेत्र में कांग्रेस तथा प्रशातन का सम्बन्ध कुल मिलाकर बहुत घनिष्ट एवं 

सहयोगपूर्ण रहा है, पर यहाँ भी यह सामान्य सिद्धांत लागू है कि प्रत्येक शाखा 

दूसरी को विश्वास दिलाकर ही कोई भारी परिवतन कर सकती है। 
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राजनीतिक पारियों 


अमरीकी शासन-पद्धति के जिन अनेक पहलुओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रेक्षक 
परेशान रहते हैं, उनमें अमरीकी ढटल पद्धति सबसे अधिक परेशान बने 
वाली है। ब्रिटेनवासी दो बड़ी णर्टियों की अपनी दीघकालिक परंपग के साथ 
एक पार्टी के अंतर्गत मनों में पर्याप्त रूप से व्यापक अन्तर का होना अनुचित 
नहीं मानते, किनन्‍्त्र वे आशा कग्ते हैं कि कोई व्यक्ति उस स्थान के निशेट शी 
कहीं द्ाऊर रुक जायगा. जहाँ से दूसरा मत प्र'रम्व होता है। इसके अलावा ये 
संसद (पालमेंट) में पार्टी के नेताओ द्वाग निश्चित की गयी कारबाइयों के 
समथन के लिए दलगत निष्ठा की आशा करते हैं, व्योंकि संसदीय शासन- 
पद्धति को मृलतः पार्टी का उत्तरदायित्व माना जाने लगा है ओर इस निष्ठा से 
विचलित होने की सजा बहुधा राजनीतिक आव्यहत्या अथवा बम से कम पार्टी 
से निःक्रासन होती है। हाल के मतदरान-विपय्ेक आंकड़ों से मतदाताओं में 
मज्वर और अन॒ुदार दल के उम्मीडवार का समथन वरन वाले मतदाताआं की 
आंन शचतता का सापेक्षक रूप से घबहत कम संबत मिचता हु। मतदान न 
करन पर भी उतनी ही अप्रगन्नवा व्यक्त की जाती है, जितनी कि पार्र इचलने 
से। तृतीय दल के प्रभाव में वतमान समय में तीघ्र कमी होने के अतिरिक्त 
मतदान में स्वतंत्रता बहुत कम रह गयी है | 


दस्त आर वमरीका में ऐसा प्रतीत धोता है कि प्राय; एच तिहार मतदाता 
अपन को मग्वृतत्र मानते हैं आर अन्य मतदातादों मे से »पघितराश णर्टी सीमा 
को पार बार देसरी पारी के उधधावन्धाग का उततदान दरने ये हैही हिलिकिलोत] 


बांग्रेस के मतदान वे समय मतद ने के अनिवायत: निदलीय स्वरुप वा उल्लेख 
पहले दी किया जा रुधा है। सही तक कि राष्ु-ति वो इगेस में डछो समर्थन 
प्राप्त रोता है, दह भी बहुचा विप्छी टल से प्राप्त होता है । 

टाना देशों में एके आगरिदननीर फ्रस्ति के दारण 
सामान्यतः दो बड़ी पाटियों बा समरधन वन्त हुए प्रतीत होने ३) वही अन्य 


पाचया नी रही ए आर ९, बिन्दु भदेदादाओ। फे। एवं कार पहू रपट षट! डाने 
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पर कि तीन विरोधी पार्टियों में से वीन-सी दो सशक्त हैं, शेष तीसरी पार्टी का 
समथन बहुत कम हो जाता है। इसका अ्रय मुख्यतः एक सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्र को हैं, जहाँ चुनाव बहुत कम बहुमत के आधार पर होते हैं और इससे 
यह पता चलता है कि लोग अपने मतों को बर्बाद नहीं करना चाहते। ब्रिटिश 
पद्धति के अनुसार पालमेंट के लिए खड़े होने वाले एक उभ्मीव्यार को 
निश्चित संख्या के मत प्राप्त करने होते हैं अन्यथा उसकी जमानत ज्ब्त हो 
जाती है, किन्तु अमरीका में एसा नियम नहीं है, ओर इनावों के परिणाम 
असपमान नही हाते। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था भी श्सी प्रकार है | 

अमराका में यह कहने का ले।भ पाया जाता है कि डेमोक्रेटों ओर रिप्व्लिवनों 
में कोई वारतविक अंतर नहीं हैं। इस गत की सत्यता इस तथ्य में निहित है 
कि किसी विपय पर प्रायः किसी भी सम्माननीय दृष्तकोण का समर्थन करने 
वाले व्यक्ति बारतव में दोनों ही दलों में पाये जाते हैं। हम कांग्रेस में इसके 
प्रभाव को पहले ही देख चुके हैं, जहाँ अधिकांश विपयों पर पश्चावलदिता से 
बहुत कम काम लिया जाता है ओर जहँ त्रिना किसी प्रकार के अपवाद के 
प्रत्येक दल का एक बड़ा भाग विवादग्ररत प्रश्नों म॑ दोनों ओर रहता है। 

ऐसा समय भी था, जत्र पार्टी आज की अपेक्षा बहुत अधिक वबात्तविक थी] 
अत्यन्त प्रारंभिक वर्षो से ही एलेक्जेण्डर हेमिल्टन का केन्द्रीयकरण करने 
वाला दृष्टिकोग और थामस जेफसन का विकेन्द्रीयकरण करने बाला और 
लोकप्रिय दृष्टिकोण व्यक्तियों को विमक्त करते रहे हैं तथा फेड्ग्लिष्ट-डेमो- 
क्रेटिऊ (जिसे पहले रिश्लिकन कहा जाता था) फूड कम से कम कभी-कभी 
उस फूट के समान दिखायी देती थी, जिसने बाद में दो बड़ी पार्टियों की फूट 
का रूप धारण कर लिया। फिर भी, विशेषकर द्वाल में, डेमोक्रेव्कि पार्टी में 
दक्षिण से एक सशक्त अनुदार तत्त्व ने अपना स्थान चना लिया और विंग 
तथा बाद में रिपव्लिकन पार्टियों ने सामान्यतः अपने समन के आधार के 
अंग के रुप में व्यापक एवं जनता के मध्य जड़े जमाने का प्रग्रास किया। 
अत्राह्म लिंक्न और थियोडोर ढब्वेब्ट के अन्तर्गत रिपब्लिक्न पार्टी 
ने डपोक्रेटिक पार्टी के अनुदाग्वादी नंताओं के विरुद्ध उदारतावाद की ज्येति 
प्रब्ज्यलित की। डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे अधिक पुरानी हैं। इसके महान 
राष्ट्रति जेफर्तन, जेक्सन, क्लीदलेण्ड, विल्सन, फ्रेकलिन रुजवेल्ट, ट्मैन-- 
थे सभी व्यक्ति ऐसे थे, मिन्‍्हाने बहुधा कांग्रेस में स्वयं अपने दल के अनेक 
सदस्यों के विदद्ध सामान्य जनता की प्रगति पर बल दिया। यदि गरदहझुद्ध के 
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दाद डेमोक्रेटिक पार्टी वा एक पर ऐतिहासिक दृष्टि से अन॒दार दक्षिण में रहा है 
ती दूमरा जनता ओर बड़े नगरों के विदेशों में जनमें नागरियों के ईच रहा है| 

बाद के बर्पो में जब जब नेवाओं। ने सीमावर्ती आमूल सुधारबाद और पश्चिम के 
उत्पान के साथ इन दोनों को मिला दिया है, तब्र-तव यह पार्टी सत्तारूट 
हो गयी | 

फिर मी, रिपव्लिकरन पार्टी मूल रूप से पश्चिम से प्रभावित रही और £५ 
वीं सदी के अंतिम ३० वर्षा के अधिकांश भाग में जब पूर्व के व्यायारिक हित 
राष्ट्रपति-पद और कांग्रेस पर अधिकार करने के लिए मध्य पश्चिम एवं पृ के 
अनुदार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ हो गये, तब भी उसने अपने इृतिद्यस की इस 
धार का पूर्ण रूप से परित्वाग कभी नहीं किया। थियोटटर रूझदल्ट के भद्ृत्य 
' में जब्र व्यापारी वर्ग का नियेत्रण समाप्त हुआ, तब पार्टी के अंदर से टी उसी 
बशपावित्ार प्राप्त स्थिति पर सफलतापूवक प्रह्मर किया गया। ६९३० तब 
रिपब्लिदन प्रशासन को राष्ट्रीय सर्मृद्धि वा श्रेय रहा ओर इस तथ्य से अनेद् 
मजहदर दलीय सदस्य भी उसका अनुकरण करते रहे। 

१९३२ से नये तथ्य काये करते प्रतीत होते हैं। दो उदार और हृट विचार 
वाले राष्ट्रवतियों - रूजबेल्ट और स्मेन--ने झपक्रों ओर अ्मिको की ओर 
दांव मामलों मे सरकारों हस्तक्षेर का मार्ग प्रशस्त किया और यह दाय इतनी 
तीव्र गति से हुआ कि दक्षिंग में समथन काफी कम हो गया, यद्यपि आइसनहादर 
के प्रति वर्तमान रुख से यह संग्रेत नहीं मिलता कि इसवा रिपच्लिकन पार्टी 
पर भी प्रभाव पड़ा है। इसके विरुद हस तथ्य से कि सत्ताहट न रहने पर 
पार्ट आलोचना को अबिक मह्त्व देती है, यह पल निरला हैं कि अनद्र- 
दाद का रिउब्लिकनवाद से सम्बन्ध अधिद बढ़ता गया है | इसदे कारण चाहे 
कह भी हों, धीरे-धीरे रिशव्लिकन पार्टा के मतदाताओं की संख्या म॑ कमी 
हैंती गयी ह | जहा एक बार इसका सामान्यतः बहुमत था, दी अब निश्चित 
रूए से श्समका अव्यमत है | सार्वजनिक मतदान से यह संकेत मिलता हूँ कि 
३५ वर्ष से कम उम्रचाले मतदाता रिशव्लिकन की अपेक्षा झधिदरांशतः डेमावप्र; 
टिक अथवा सततेत्र है। इसके कारण फर्टी दांग्रेस से, विरोष्त: प्रतिनिधि- 


28७ ते बन पक बसे. ५ बन कन्क व मकर क 2 
सभा मे सख्यतं आनदारवादा हां ते ६ए भी श्‌ 2 ५९ छ० पद जे, ट्ः ए धच्य--त्क्त 
+ टहावात राज््रीमि हे एल: कड़ा: 
उम्मारयार क्रो अपन उदरवबादा पद्च अथदा दलगत राहज्नाद ज्ञ एत:ः शाहर 
दूं; व्याक्तया नुयन लगा हूं, ताक स्वतंत्र मतदादा का धार दिया दो सदा 
श श 20 
सार दह सपना सांचां हुए शाात्त, को पुनः साध कंर 5 । 
१३२७ 


तब क्या कोई ऐसे राष्ट्रव्यापी प्रश्न हैं, जो दोनों दलों को वास्तव में 
दलगत आधार पर विभक्त करते हैँ! वर्षा तक संरक्षगात्मक तटकर इस 
स्थान की पूर्ति करता रहा, किन्तु अब डेमोक्रेटों में हृद रक्षित व्यापारवादी 
तत्त्व उत्पन्न हो गये हैं और रिपब्लिक्नों ने पूर्वी समुद्री तट के लोगों को 
आकर्पित किया है, जिनकी समृद्धि विस्तारोन्सुस व्यापार से सम्बद्ध है | ऋषि किसी 
पार्टी सिद्धांत को नहीं मानती, और न आन्तर्ट्रीय सहयोग, सार्व अनिक सत्ता, 
एकाधिकार बिरोध, संगठित श्रमिक, सावेजनीन संनिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा 
एवं सार्वजनिक ग्रहनिर्माण के प्रश्नों पर किसी पार्टी सिद्धांत को महत्व दिया 
जाता हैं। ये विवादरास्थद विपय हैं ओर दोनों पार्टियों के अधिकांश सदस्य विःक्ष 
में देखे जाते हैँ, किन्‍तू हरेक विगेध कर्नेव ले का ठोस अब्पमत इतना नहीं 
होता, जितना किसी विशिष्ट प्रश्न पर अपने ही न्तृत्व के लिए होता है। 
ऐसा क्यों होता है? हम पहले ही बता चुके हैं कि दो मुख्य कारण निम्न- 
लिखित हैं :- बिना किसी सामान्य मानदण्ड के प्रश्नों की अनेक्ता तथा यह 
तथ्य कि पार्टी संगठन मुख्यतः स्थानीय होता है। गष्ट्रीय रंगमंच इस तथ्य से 
निर्मित होता है कि निश्नित अवधि के लिए निवाचित स्वतंत्र कायपालनाधिजरी 
(९८४१६) कांग्रेस में पार्टी की स्वतंत्रता की अनुम्ति देता है और फिर भी 
सरकार का पतन नहीं दता, कैसा कि लोकसदन (7700७5८ 06 (07,70)9) मं 
होता है । 
प्रश्नों के गहुल्य के सम्बन्ध में हम पहले ही बुछ विस्ताग्पूदंक बता चके हैं। 
कम्ेस में इमने जिस तर्क-संगत समान मापदण्ड की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, 
उसी अमभात्र का प्रतिरु्प उन मतदाताओं म॑ परिल/क्षत होता है, जो अत्यधिक 
स्वतंत्र हैं तथा जिनमें एक दल की अपेक्षा एक व्यक्ति में विश्वास करने दी 
प्रवृत्ति अत्यधिक पायी जाती है। इतने अधिक प्रश्नों के होने और ऐसी पर्टी 
का, जिसकी परिस्थिति (यद्रि उसकी कं।ई स्थिति है, जा सन्दिग्ध है) इन समस्त 
प्रश्नों पर मतदाता की स्थिति के समान ही हो. म्लिना वारतव में असम्भव 
होन के कारण मतदाता ने अंशतः अनजाने में और अंशतः जानवूक कर इस तथ्य 
को ग्रहण कर लिया है कि सगभवत: उसके लिए अधिक चरित्र और योग्य व्यक्ति 
की चुनना ही अधधक श्रेयस्कर २ हेगा, वयोकि वह अपनी विवेन्न,शक्ति का 
प्रयोग करेंगा और ब्ही कार्य करेगा, जिसको वह ठीक समझता हैं। इस पर 
अत्यधिक बल नही दिया जाना चाहिए, वर्यकि यह व्यक्ति भी स्थानीय दृष्टि 
से महत्वपूर्ण बातो के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रतिकूल कार्य नहीं करता, न॑ वह 
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उन वास्तविक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में, जो किसी विशेष समय पर 
आकपषेण के केन्द्र होत है, मध्यम मार्मीय्र विचार से बहुत दूर जाता है । 

दलीय संगठन के स्थानीयवाद का निकट से अध्ययन करना आवब्बह 
स्मरण रहे कि संविध'न के अनुसार चुनाव नियमों का दावित्व गज्यों पर 
पाव्यों के प्रादुभाव के साथ साथ ये पार्टियाँ अन्ततोगत्वा शष्ट्रीय ठाबरे 
अपेक्षा गज्य नियमन वे; अंतर्गत आ गयीं | इसका रथ यह ४ कि पार्टी 
उप नयमोी अथवा राज्य के कानून से पार्थियों का निर्माण रथानीय दुकाई 
राज्य ओर फिर राष्ट्र तक हुआ, इसके विपरीत नहीं । रथानीय इकाइयों 
राज्य में भिन्न होती हैं, किन्तु मगर एवं काउटी पार्टी संगठन सामा 
अधिऊ शनि शालं सिद्ध हए है। गज्य संगठन रथानीय शकाश्यों के प्रति- 
निधियों से बनाये गये और राष्ट्रीय समितियों राज्य के प्रतिनिधियों से। 

एक समय था जब कि नगर एवं काउंटी संगठन प्रायः हर जगह गुख्यत: पे श्वात्यों 
में दिलनसस्‍पी लेते घे | इनमें नोब रियो, छुट, ठेवो अथवा व निध्ग्ण में पछ्तणत 
शामिल हैं, जो संगठन के सदस्यो और संगठन की धन देने वादों के लिए 
किया जाता था। यह अभीतक अनेक नगरों और दाउटियों के सम्बन्ध में सत्य 
है। उदाहरणाथ अधिवांश स्थानीय पुलिस दल आर काडटी शेरीफ के कायालय 
अभीतक अंशतः पार्टी के स्थानीय संगठन से संलग्न एं। अभीतक इनको 
पार्टी व्यवस्था के बुरे पहलुओ से भी झरुक्त करना बठिन कार्य है। इसी लिए 
अनेक अमरीकी सधार और निदलीयता को एक दसरे से सम्बन्धित मानत हृ्‌ 
तथा ' राजनी तिनज्ञ ” शब्द के साथ ऐतिहासिक रूप से एक बुरी भावना सम्ब्ध् 
हो गयी है। द्रिव्शि पार्टी संगश्ठन का अत्यधिक उद्दतर रदरूप अमरीकी पार्टी- 
संगठन की समझना कठिन बना देता है। अमरीका में जो असन्दिध लाभ 
प्राप्त हुए हैं, उनका आशिक कारण स्वतंच्ता में इद्धि है लीर आंशिबषः रुप से 
ये लाभ स्वयं दलीय संगठनों के अन्तर्गत निद्दित हैं। जऊुत्र दरी रिथतियों का 
ज्ञान हो जाता है और वे नाटकीय रूप धारण कर लेती है, तब हनता की 
प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रायः दख और उघार के रुप में प्रकर होती हं--यथपि 
बाद में कम से दम आंशिक रुप से प्रतिगामी काय दिये डाते है ये आंशिक 
प्रतिगागी छाय इतने झथिवा हाते हूं कि मन दिक्षव्धघ तो उटदा ६। सावझनिद 
प्रयामन द्शान मे ही लाने प्राद्द ₹ए हू, उनक फारण च्ट्र्ते व्यांदक रूणार 
हुए हैं। सामाग्यतः मे सुधार “दुख एवं छुघार? दी अपेक्षा लपिक स्पा्ी 
सिद्ध हुए है| 
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किसी भी स्थिति में, जी दलीय नीतियों स्थानीय सरकार में और राज्य 
सरकार में, जहा वे प्रायः सार्वजनिक होती हैं, बची रह गयी हैं, वहाँ पार्टी- 
संगठन सामान्यतः अपने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कठोर प्रयास करते हैं। 
इस प्रकार राष्ट्रीय पार्टी में निष्ठा को कमजोर बनाने तथा उसमें उलभन पढ़ा 
करने के लिए मतदाताओं के समक्ष स्थानीय मामलों का एक जाल बिछा 
दिया जाता है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार न्यूयाक॑ सिटी के मेयर पद के लिए चुनाव 
में दोनों पार्टियों की पराजित कर सकता है। केलिफो निया दोनों टिकटों पर एक 
ही व्यक्ति को गवनेर के पद्‌ के लिए नामजद कर सकता है। राज्य राज्यीय तथा 
स्थानीय उम्मीदवारों के लिए एक प्रकार से तथा राष्ट्रपति के लिए दूमरी प्रकार 
से मतदान कर सकते हैं। दक्षिग में डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्तर्गत अथवा 
भिन्न-भिन्न नीतियों के आधार पर निर्मित गुट अन्य स्थानों की दो पार्थियों का 
रूप धारण कर लेते हैं। फिर भी, दक्षिण के बाहर करीब ६ राज्य ऐसे हैं, 
जहा गत २० वर्षो में दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी के गवर्नर नहीँ 
चुने गये हैं और बड़ी म्युनिसिपेलिटियों के चुनावों में जोरदार मुकात्रला 
होता है। 

इन राज्यीय और स्थानीय पार्टी संगठनों का मुख्य कार्य राज्यीय अथवा 
स्थानीय पदों के लिए उम्मीदवारों की विजय में निद्वित है, किन्तु राष्ट्रीय डम्मीद- 
बारों को भी नामजद किया जाता है आर उनका निवचन होता है। इन प्रति- 
निधियों एवं सीनेयरों तथा राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी संगठन की दिलचस्पी 
सामान्यतः राज्यीय और स्थानीय विजय की पूरक है, तथापि आम तोर 
से मतदाता इन राष्ट्रीय पदों के लिए पार्री द्वारा प्रभावशाली और 
स्‍्वीकाये व्यक्ति की नाम जठगी होने पर पार्टी के स्थानीय उम्मीदवारों को अधिक 
मत दिलाने का प्रयास करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की, जिनके दृष्टिकोण 
स्थानीय महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्थानीय भावना के विरुद्ध हों, नामजंदगी 
अथवा राष्ट्रीय पदों के लिए उनको भेजने के ग्रति अनिच्छा ही रह 
है। १९४८ में दक्षिग में यह भावना इतनी तीत्र हो गयी कि डेमोक्रेटिक पार्टी 
में विद्रोह दो गया, जिससे चार राज्य ट्रमन के विरुद्ध हो गये और दक्षिण के 
८ डेक्िपक्रेट ? के उम्मीदवार को मत मिले। प्रतिनिधियों और सीनेट्रों सम्बन्धी 
समस्या अधिक सरल है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को नामजद किया जाता है, 
जो स्थानीय रूप से स्वीकार्य हो ओर इसमें पार्री के राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर इतना 
ध्यान नहीं दिया जाता। अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रीय संगठन यदि चादे भी, 
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तो वह स्थानीय दलीय संगठन को बुत कम दण्ड दे सकता है, किन्तु वह 
इस प्रश्नर की इच्छा कमर ही करता है। सामान्य परिस्थितियों म॑ वह्र केवल 
इतना कर सकता है कि वह विपक्षी दल के उम्मीब्वार का निर्वाचन निश्च्त 
बना दे, बशर्ते विपक्षी दल किसी प्रकार ऐसे उम्मीदवार को नामजद वरने 
सफल हो जाय, जो स्थानीय भावना के विरुद्ध होते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि रे 
स्वीकाय हो। कांग्रेस का संगठन पार्टी सिद्धांतों पर होने से, यद्यपि मतदान इसके 
आधार पर नहीं होता, इसका एक और दण्ड बहुपत की समाप्ति के रूप में मिल 
सकता हैं। 

इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में नामजटगी की प्रत्रिया मतदाताओं फ#े 
द्वाथ म॑ रहती है, जो “प्रत्यक्ष प्राथमिक कारवाई ? बहलावा है। एन शाष्य। भें 
निश्चित संख्या के मतदाताओ के आवेदन से कोई याग्य व्यत्ति पद के लिए 
पार्ट-नामजदगणी के देदु उम्मीदवार माना जाता है। प्रथम दिन, डिस विन यह 
निश्चय किया जाता है कि किसको नामजद किया जाय, प्रत्येक पार्टी के मतदाद 
यह निश्चित करते हैँ कि उनका उम्मीदवार कौन हैं। इन परिस्थितियों में यदि 
यह मान भी लिया जाय कि स्थ'नीय पार्टी संग्ठन यट््रीय पार्र दी एक्चदा दी 
दृष्टि से कांग्रेस के लिए ऐसे उम्मीदवारों की नामजद करना चाह्ता है, जिनका 
दृष्टिकोण स्थानीय दृष्टिकोण से भिन्न होता है (जो साम्रान्यतः नहीं हं'ता), तो 
भी मतदाता स्रये इस प्रयास का विपाल कर देत हैं ओर ऐसे व्यक्ति को दामजद 
कग्ते है, जो उन्हें अधिक पसनन्‍्द्र होता हैं। इन परिस्थितियों में शाष्टीय एार्दी 
संगठन के पास ऐसा! कोई उपाय नहीं होता, जिसके द्वारा वह स्थानीय विद्र 
को निश्चित रूप से समाप्त कर सके | 

अतः प्रत्यक्ष प्रारभिक निवोचन ' के साथ राज्यीय दौर रघानीय पार्री- 
नियेत्र० की पद्धति का परिणाम यह होता है कि किसी प्रश्न पर किसी दिशप 
क्षेत्र के हह मत का समन कांग्रेस में दोनो बलो के; सदस्यो हाथ किया जाता 
है। पश्चिम में विद्यत और तिचाई का जोरदार एवं व्यापक समधघेन होता है, ग्रेट 
लेक्स के सीमादर्ती राज्यों में सेंट लारेंस सी वे का समथधन होता है, हद ह्लि 
न्यू इंगलेइ और लोअर मिसिसिप्री घादी में इसका रस आशंका के कारण 
विरोध किया जाता है कि इससे व्यापार कप हो जायगा। चांदी अनदान शादी 
पवत के राज्यों को आइट्ट बर्ता एऐ; और द्पि-उत्पादनों के गलपो में समानता 
मध्य पश्चिम के झपको में एकता लाठी है। लोयागिक छिद्ो में रामूहिक 
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पश्चिम तट को इस बात की चिन्ता रहती है कि सुद्रपूर्वे में हमारी नीति सुदृढ़ 
हो। मध्य पर्चिम सावेजनिक सेनिक प्रशिक्षण में दिलचस्पी नहीं दिखाता। 
उत्तरी डकोटा और मिनेसोया में ग्रामीण आमृल सुधारवाद का जोर है। एक 

क्षेत्र के दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच समानता के ये स्थानीय मल 
हैँ और इन्हीं के कारण गष्टीय स्तर पर दलों के भीतर मतभेद उत्पन्न होते हैं। 
यक्रमों की शब्दावली ऐसी रखी जाती है कि उनसे किसी की आधात न 
पहुँचे और उनकी सुविधाजनक अस्पष्टता प्रत्येक चार वर्षो के बाद एक चार 
राष्ट्रपति के चुनाव-अभियान का संचालन करने के लिए राज्यीय और स्थानीय 
पार्टी संगठनों के अस्ुविधाजनक मिलाप को पयाप्त रूप से कायम रखती 
इन अभियानों के बीच की अवधि में राष्ट्रीय पार्टी संगठन अधिकांशतः अंधकार 
में विलीन हो जाते हैं ओर कार्यपालिका शाखा ओर कांग्रेस में पश्षावल्त्रियों 
द्वारा मंच पर अधिकार कर लिया जाता है। 

इस प्रकार पार्टियों की जड़ें सेद्धांतिक की अपेक्षा संगठनात्मक अधिक होती 
हैं। यह सत्य है कि श्रम, कृषि और उद्योग के बड़े बरगों के साथ राष्ट्रीय स्तर 
पर सौदेबाजी होती है और इसका झूछु सेद्धांतिक रूप होता है। फिर भी, 
इसका मूल स्थानीय रहता हैं। सामान्यतः हरेक नगर, हरेक छोटे ग्रामीण- 
क्षेत्र का प्रतिनिधि अथवा समिति-सदस्य होता है और बहुधा उनकी एक 
समिति भी होती है। 

म्युनिसिपल और काउंटी इकाइयों की अपनी पार्टी समितियाँ और अपने 
प्रमुख नेता-मण्डल होते हैं, जिनमें एक अथवा थोड़े से व्यक्ति होते हैं। इस 
प्रकार राज्य स्तर पर और अन्त में राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण होता है। 

ठोस आधार प्राप्त करने के लिए तृतीय दलों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों 
की विफलता का कारण अधिकांशतः संगठन का यह ठोस अंग ही होता है। 
१९१२ में थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में प्रगतिवादियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 
रिपब्लिकनों से अधिक मत प्राप्त किये, किन्तु मूलभूत स्थानीय संगठन के 
अमाव में दो वर्षों में ही उनकी शक्ति समाप्त शो गयी। तथाकथित अमरीकी 
मजदर पार्टी न्यूयार्क नगर में अपना छोटा, किन्तु कुछ प्रमावशाली संगठन 
कायम रख सी है, डिन्‍त उसका प्रभाव वहीं तक है और वहां भी उसके 
प्रभाव में कमी हो रही ढे। करोच्र ६ ऐसी छोटी पार्टियाँ है, जो राष्ट्रीय समर्थन 
प्राप्त होने का दावा करती हैं, किन्त्र किसी एक के लिए एक प्रतिशत मी मत प्रात 
करना सन्दिग्ध है। यदि इनमें से कोई पार्टी प्बात विकास के चिन्द्र दिखाती है 


शर्ट 


तो अन्य पार्टियों में से एक या दोनों डस पार्सी की जोर आाइईंश दुए लौगों का 
समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। इसके लिए वे उस बात का समर्थन 
करती हैं अथवा समर्थन करने का दिखावा करती है, जिसके कारण थे आझ्प्ठ 
होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से तीसरी पार्थ का यही कार्य रह्य है कि दो बड़ी 
पाथ्यों में से एक के द्वारा किसी बात को स्वीकार करवा लिया जाय | 

मतदान कहा तक नहीं किया जाता, इसके सम्बन्ध में कुठु शब्द कहना उचित 
होगा। अपरिहाय अनुपस्थिति अथवा निवास-स्थान-विपयक एवं अन्य अनहंताओं 
पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने के बाद भी यह स्थिति अभी तक अत्यन्त 
चिंताजनक बनी हुई है। हम मानते हैं कि दक्षिण के 'एक पार्टी” बाले नय्यों 
में वास्तविक संभ्रप प्रत्यक्ष प्राथमिक कारबाई ? में होता दे ओर स्वर्य नुनाव का 
परिणाम सामान्यतया पहले ही ज्ञात हो जाता है। इस गकार प्रत्यक्ष प्राथमिझ 
वारवाई? दो ओर चुनाव से अधिक मतदाता भाइष्ट होते एँ। कभी-कभी 
कृतिपय क्षेत्रों के एक ही पक्ष का हो जाने के कारण भी मतदान नहीं झिदा 
जाता। तीज प्रतिद्वन्द्रितावाले चुनावों में सदा अधिक मतदाता भाग छेते £। 
उम्मीदवारों के दष्टिकोणों में स्पष्ट अन्तर का अभाव निःसंदेह एक दसरा 
हैं। सग्भवतः एक तत्त्व यह अनुसंधान है कि बास्तव में प्रभावकारी गऊनी 
दारवाई मतटान के दायरे के बाहर होवी है और उसकी अभिर्व्यक्ति किसी 

लिए निबाचित व्यक्ति पर संगठित दशव डालने के रूप में होती ६। ० 
के प्रति निष्ठा में कमी आर खतंत्रता मे वृद्धि से मतदान मे कसी हा जाती 
किन्तु इससे निजी बंद्धि के प्रयोग का अवमर बट जाता है। पहले के अधिक 
बड़े मतदान-बविषयद्त व्गंकड़ी में से बछु व्यंक्डी दा नि सचेत रुप से एक अन्य 
अकार का चुनाव -विपयक घोखाशजी से बड़ा ब्ना दिया गया था। लेन को प्ह्ले 
दे; बतिरय ऐसे उदाहणों दा ज्ञान है, जब्र मतदाम-योग्य व्यक्तियों के ६६१० 
प्रतिशन ने मतदान किया। मतदान ने बरने के प्रश्म दा रुष्यप्न किया रुपया 
है आर अंत में उन सबसे यह निष्कर्ष निवलता है झि ६० से ५० प्रतिशत तक 
मतदाताओं में नागरिक भावना छे प्रति उदासीनता है | 
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कक >> *यकआा। तक च्छ 
अमरोकी पार्टी पद्धति के सम्बन्ध में कर शधिक दा इक्त ज्ञा सइना _! 
ई तर एए 7 ऊजिल्त ब्रीधि सूचचत 
स्पष्ट हट कि रपट प्ररनां ५ सम्बन्ध पा दर य र(३« दर है, ० ५५) *। धरा 0 
7-46 लता क्री आकटकता * अुफ जवर कलनमनका अन्यथा, >> कक डक काम का ल्‍्क्न्फ 
दरस मे उसदा प्रयघ्त विप ए)ए। ५ छत आापय, वाल चंदा दा रभुषषा ए | एस 
सम्बन्ध में कांग्रेस पर विशेष रुप से दलगत अनत्तरदादि द के खारोप लगाये गये 
व्रि पज हच्क ड्ज महक पे “है के चन्का ट्रक अत कक नि समन हे 
हए। अनक सचला मे ब्रव्शि ह ति पे. ६४७ ५ ८५६४६ ४३६८० ५, रुप ने 
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प्रस्तुत किया गया है कि दलगत सरकार को क्या करना चाहिए। फिर भी 
इसका दूसग पहलू मी है। स्पष्ट विमाइनों के अभाव में अमरीकी राष्ट्रपति के 
पद के उम्मीदवार सभी वर्गो से अपील करते हैं और यह अपील राष्ट्रीय स्तर 
पर एकता स्थापित करनेवाली होती है, विभाजित कग्मे वाली नहीं। ब्रिव्शि 
पद्धति के अनुसार भी वर्गों में विभाजन की एक रेखा खींची जाती है और इस 
सम्बन्ध में मशद्वीपीय पार्टियों अधिक खराब होती हैं। मतदाताओं और कांग्रेस में 
पार्टी अनुशासन की कमी से व्यक्तिगत न्याय-निष्ठा और योग्यता का उपयोग 
अधिक संभव होता है, जो उस पद्धति में संभव नहीं होता, जहाँ सफलता के 
लिए प्रश्नों पर कठोर पार्टी-निष्ठा का मूल्य चुकाना पड़ता है ओर प्रश्नों की संख्या 
वास्तव में इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति की आत्मा के हनन के बिना यह 
दलगत निष्ठा नहीं हो सकती । अंततः यह पद्धति अधिकांश बस्तियों में दो 
पार्टियों की पद्धति को निरतर रूप से लागू करन योग्य है और इससे यह लाम 
है कि वेब ल्पिक उम्मीदवार खड़े क्ये जा सकते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, बह 
प्राथमिक कार्रवाई में सच्चे संघर्ष अथवा स्थानीय सरकार में पूर्ण गेर-पक्षा- 
विलंबिता के विर्ास ने स्थान लिया है। 

अमरीकी आमतोार पर यह अनुभव बरते हूँ कि वर्तमान पद्धति उनके लिए 
हितकर है और वे इसमें मूलरूप से परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। 


५ ऐे, 
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रालनीतिक सिद्धांत के अनुसार ही संविधान ने न्यायिक 
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शक्ति को सरशार की तीन इकाइयों का तीसरा सदस्य माना और सर्वोच्च न्यायालय 
की ब्यवस्थ की। अन्य संघीय न्यायालयों के सम्बन्ध में निशय करने का काये 
दांग्रेस पर छोड़ दिया गया। क्षेत्रों तथा राजधानी पर कग्रमिस की सामान्य सत्ता 
के कार क्षेत्रीय भार कोलंविया जिला के न्यायालय कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र 
में रखे गये | 

हरेक राज्य की अपनी प्रणाली है। 


#०००-०-हैं 
की... 
दंड 2] ह 
0] 


मन को अदबव घापित झरने का संघीय न्यायालयों का अलिखित 
अपिद्गार हरेक राज्य में उसके अपने संविधान के सम्बन्ध से लिखित अथवा 
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/ 5 चिसंहिता 


व्ना के सिदाय, जितके न्‍्वायशात्र का आधार नेपोलियन-विधिसं 
गज्य सामान्य अंग्रेजी कादून की पद्धति और परंपरा को अपनाता है। 
वह अपने स्थायी कानून के अनुवार इसकी पूर्ति करता है अथवा इसके स्थान 
पर दूसरा कानून बारी करता है। महाद्वीपीय प्रशासनिक कानून और उसके 
अन्तर्गत गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की न्यायिक समानता कहीं भी नहीं 
मिलेगी। फिर भी, आधएेंमनिक सरकार के स्वरूप और नियमनकारी आयोगों के 
विकास ने व्यावह्यरिक अन्तरों को न्याविक्र अन्तरीं की अपेक्षा कम तीय्ण बना 
विवाह | 
ब्रिटिश पाठक किसी कानूत को अवधानिक घोषित करने के अमरीकी सर्वोच्च 
न्यायालय के अधिकार से सडा भ्रमित हो जाते हैं, किन्तु वें यह नहीं समझ पाते 
कि मामला किस प्रकार न्यायालय में पहुँचता है। न्यायालय ने परामश के रूप 
में मतों को व्यक्त करने से निरन्‍तर इनकार दिया है। फलस्वरूप किसी छानून 
की वेधानिकता को पूण अथवा आंशिक रूप से चुनाती देने के लिए कोई पक्ष 
अवश्य होना चाहिए। इसका यह अथ है कि कानून के कार्यानवय दा पारस्म 
अवश्य हो जाना चाहिए। कोई निम्नतंबायव न्यायालय अथवा राज्य न्यायालय 
१०/११ १४५४ 
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भी किसी संधीय कानून की वेधानिक्ता स्वीकार कर सकता है, किन्तु अपीलें 

“सामान्यतः की जाती हैं ओर अंत में मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुच जाता 

--है।:्थह स्मरण रहे कि राज्यों के बीच युद्ध होने के बाद तक कानून को इस 
प्रकार अमान्य करने के मामले बहुत कम होते थे। प्रथम ८० वर्षो में केवल 
मार्नरी-बनाम मोडिसन के मामले और ड्ेड स्काट-निर्णय में संघीय कानून को 
अस्वीकार किया गया। इसके बाद कांग्रंस के करीब ८० कानून पूण रूप से 
अथवा आंशिक रूप से अवैध घोषित किये गये हें। राज्यीय कानून कई बार 
सर्वोच्च न्यागलय द्वारा अस्वीकर कर दिये जाते थे | 

चूँकि “नत्र व्यवस्था ” की अनेक मुख्य आर्थिक कारवाश्याँ सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा अवैध करार कर दी गयीं, इस लिए १९३७ में र'्टपति रूजवेल्ट ने एक 
प्रस्ताव रखा, जो “कोट पैकिंग बिल ? कदलाया। इस विल के-अंतर्गत उनको 
७० वर्ष की आयु पार कर जाने वाले प्रत्येक वत्तमान न्यायाधीश के लिए 
अतिरिक्त न्यायाचीशों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल जाता। इसका 
उद्देश्य इतना स्पष्ट था ओर इससे अनेक व्यक्तियों की ओवचित्य-मावना को 
इतना अधिक आधघात पहुँचा कि इस बिल को कभी रवीकार नहीं किया गया। 
फिर भी, इसका एक प्रभाव यह पड़ा कि कुछ न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से 
अवकाश ग्रहण कर लिया और अन्य न्यायाधीश बाद में लगाये गये व्यापक 
आर्थिक नियंत्रणों के प्रति अधिक उदारता दिखाने लगे। इन तथा अन्य 
आर्थिक मामलों में न्यायालय के समक्ष यह समस्या थी, जैसी कि सामान्यतः 
वर्षो से रही है, कि पुलिस-अधिकार पर आधारित पूर्व परंपराओं का अनुसरण 
कर सरकारी कार्खाई के क्षेत्र में विस्तार होने दिया जाय अथवा “बांछुनीय 
प्रक्रिया” विषयक्र धारा पर इल देने वाले निर्णयों का मार्ग अपनाया जाय, 
जिससे सरझारी निय्मनों पर नियत्रण हो सके। 
संघीय न्यायालय संविधान-स म्ब्न्धी प्रश्नों के अलावा कतिपव ऐसे मामलों 

पर भी विचार करते हैं, जो पर्याप्त रूप से स्पष्ट रहते हैँ। इसमें संघीय 
कानूनों के विर्ध किये गये अपराध अथवा संधियोँ और संघीय कानून 
अथवा संधियों से उत्पन्न होने वाले नागरिक मामले सम्मिलित हैं। इनमें राज्यों 
के एवं दो मिन्न राज्यों के निवासियों के विवाद तथा ऐसे विवाद शामिल 
हैं, मिनमें अमरीका शामिल दहो। नौसेना विभाग एवं सामद्रिक अधिकार क्षेत्र 
के मामले और ऐसे मामले, विनसे विदेशी राष्ट्र अथवा नागरिक सम्बन्धित दोते 
है, संघीय अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार राजदूत, मंत्री ओर प्रदृत भी 
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संघीय अधिकार क्षेत्र में रहते हं। नये गणतंत्र के काबीरंभ के पशचुत #श्रीकृत 
हुए प्रथम संशोधन ११ वें संशोधन के अंतर्गत किसी भी राज्य" रा बे 
उसकी रदीकृति के विना किसी विदेशी द्वाय--चाहे बह अन्य राज्य 
अथवा समद्रपणरीय देश का हो--मुढदमा नहीं चलाया जा सकता है। 

संघीय न्यायालय पद्धति में सर्वोच्च न्यायालय से नीचे दो स्तरों और कुछ 
विशेष न्यायाधिकरणों की व्यवस्था है | 

सारे राष्ट्र में सम्प्रति मूल अधिकार क्षेत्र के करीब ९० संघ्रीय जिला न्यायालय 
हैं। दूसरे स्वर में अपील के ११ सर्किट कोर्टो की व्यवस्था है। अपील के इन 
सर्किट कोट में कोलंबिया जिला न्यायालय नियमनकारी आयोगों तथा विभागीय 
न्वायाबिकरणों के मिर्णयों की अपीलों की सुनवाई में विशेष महच्पूर्ण कार्य 
करता है। 

संघीय सरकार के विरुद्ध दावों के मामलों की सुनवाई के लिए संघीय दावा 
न्यायालय, आगमशुल्क्र न्यायालय, आगमशझुल्क एवं स्वाधिकार अपील न्यायालय, 
कर न्यायालय तथा सनिक न्यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपीलो की सुनवाई 
के लिए सेनिऊ अपील के नागरिक न्यायालय की भी स्थापना की गयी है। 

संवीय पद्धति के पूर्ण चित्र में विभिन्न नियमनकारी आयोग तथा विभागों 
एवं अभिकरणों के अन्तर्गत काये करने वाले न्‍्यायाधिकरण, जिनका उल्लेख 
पहले ही किया जा चुका है, सम्मिलित हैं। इससे प्रशासनिक कानून का 
जो विकास हुआ है, बद आम तौर से ब्रिटेन के प्रशासनिक कानून के 
समानांतर है। कानून और तथ्य के भेद मालूम करने की समस्या दोनों राष्ट्रों में 
मुख्य है। दोनों में तथ्य के प्रश्नों पर प्रशासनिक निर्णयों को अंतिम 
मानने की अनुमति देने का जोरदार रुख रहा है। फिर भी, अमरीकी 
न्यायशासत्र व्रिटिश न्यायशासन की अपेक्षा इस बात के लिए दुलछ्ु अधिक 
चिन्तित रहा है कि जिस पद्धति द्वाया दथ्यों का निधोरण किया जाता हैँ, 
उसकी भावना न्यायिक होनी चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय निम्न स्तर के संघीय न्यायालयों के प्रशातचन का अधीक्षण 
भी करता है। यह कार्य एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है, जे 
 न्वायालय के (जिसमें उथ सर्किट न्यायाधीश शामिल होते हैं) समयन से 
मामलों के निरटारे में ततस्ता के लिए निरंतर कार्य करता है जोर काम 

नुसार एवं क्र लव पर सहायक कमचारियों की नि4क्ति का ध्यान 

रखता है। 
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समस्त संघीय न्यायावीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से करता 
'«हैं। उनडी नियुक्तियाँ जीवन-काल के लिए अथवा तब तक के लिए होती हें, 
- जब्र तक्र उनका आचरग्ण नियत बना रहे। ये नियुक्तियाँ प्रथा के अनुसार 
दलगत आधार पर होती हैँ, किन्तु उनका एकमात्र आधार दत्लगत भावना ही 
नहीं होती। इद्धावस्था अथवा न्याय-चुद्धि के रामाप्त होने से पूर्व ही अवकाश 
ग्रहण करने की थव्वत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए एक उदारतापूर्ण पेन्शन-प्रणाली 
प्रारम्भ की गयी है। इसमें इसे कुछु सफलता भी प्राप्त हुई है | 

हरेक राज्य की अपनी अलग न्यायिक प्रणाली है। इन प्रणालियों में कोई 
एकरूपता नहीं है, किन्तु कुछ साधारणीकरण किये ज्ञा सकते हूँ) प्रत्येक राज्य 
में एक सर्वोच्च न्यायालय ? द्ोता है, यद्यपि ओपचारिक रूप से उसका यह 
नाम सदा नहीं दिया जाता। उसमे एक या दो स्तरों के निचले न्यायालय भी 
होते हैं। निम्नतम स्तर पर--नगर, काउण्टी अथवा कस्बे के स्तर पर-- 
प्रतिदिन होनेवाले छोटे-छोटे अप्यबों अथवा मामज़ां के लिए न्यायालय होते 
हैं। अनेक नगरों में इसी स्तर पर विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की गयी 
है। छोटे दावे, बाल अउगाव, वेबाहिक सम्बन्ध, संप्रत्तियोँ सम्बन्धी शश्नों का 
हल, यातायात, कुछ ऐसे विपय हैं, जो साधारण मामलों से मिन्न हई ओर 
उनको विशिष्ट न्यायालयों में इल किया जाता हैं | 

अपरीक में न्यायाधीशों का वेतन प्रायः समान है, किन्तु अनेक छोटे अथवा 
स्थानीय न्यायालयों में मामलों की संख्या इस प्रकार की होती हैं कि आशिक समय 
काम करनेवाले न्यायाधीश ही उनका नित्रयारा करते हैं। चुनाव की शर्ता अथवा 
प्रगाली के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है। अनेक राज्यों में सभी स्तरों पर 
न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। अन्य राज्यों में नियुक्ति सामान्य द्ोती # 
कहीं दोनों प्रणालियों का प्रयोग होता हैं। निश्चित शर्ते सामान्य है, किन्तु 
आजीवन नियुक्तियाँ अयबा अनिवार्यतः अवश्ाश्न अ्दग की निधारित उम्र की 
नियुक्तियाँ अज्ञात नहीं हैं। अनेक समुदायों में निम्न न्यायालयों में पर्यात परिवर्तन 
की आवश्यकता है। वे बहुधा द्तीय यंत्र के पुर्णी के समान होते हैं ओर 
तदनुसार न्याय में बाधा पड़ती दे अथवा वह दलगत यंत्र से प्रभावित ढोता है। 

सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त, जिमका प्रायः सावजनीन सम्मान होता है, 
अमरीकी न्यायिक पद्धति की पर्यात रूप से कठोर आकोचना की मयी है। संघीय 
न्यायाधीशों की तियुक्तियों व्यवद्वग्तः दंने्रों अथवा पार्टी संगठनों की 


राजनीतिक नियुक्तियाँ ही दोती दें और उनका योग्य होना अनिवार्य नहीं। 
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राज्यों में, विशेषतया निम्न स्तर पर, स्थिति चहुधा और मी खरात्र ढ्ोती है। 
अराध-जगत्‌ के राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली सदस्थ अथवा राजनीतिक 
नेताओं के पिछुनचर्गुओं को दण्डित करना मुश्किल प्रतात द्ोता है। इसके लिए 
पुलिस भी दोषी है। 

का्य-प्रगाल्ली को अधिक खर्चीली, धीमी, उलझमपूर्ण और बहुथा न्याय के 
उद्देश्यों को विफल बनाने वाली कद्ट कर उसकी आलोचना की ज्ञाती ६ | 

प्रशासनिक कानून अथवा अद्ध न्यायिक गतिविधि का संपृर्ण क्षेत्र अत्यधिक 
अनिश्चित ६। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भा व्यवसाय के नियमन में नया 
दृष्टिकोण अपनाने की महती आवश्यकता के फलस्वरूप पुरानी धारणाओं पर 
पुनः विचार किया गया। 

ऐतिहासिक दृष्टि से न्याय-विभाग का सार्वजनिक नीति पर विशेष प्रभाव €। 
उदाहरणाथ सर्वोच्च न्यायालय ने ही यह निश्चय किया कि कार्पोरशनों को 
८४ घ्नप्यों का समुदाय ” माना ज्ञाय, जब संविधान में प्रयक्त शव शब्द का मामला 
सामने आया । इसके परिणामों का वर्णन करने के लिए एक इतिदासकार ने 
लिखा--' मनुष्यों क अधिशार कारपारेशनो की स्वतंत्रताओं गे; रुप मे परिणत 
हो गये।” साविधानिक वाक्याश - सामान्य बल्थाग 2? अथवा आवशच्यक 
ओर उचित ? अथवा ''कामून की निश्चित प्रक्षिया ? स्वतः स्पष्ट नहीं हैं। ने 
“ सावजनिक् हित? अथवा ''डवित एवं तकसंगत ” जैसे अनक कानृनविपयक 
वाक्याश ही, जो नियमनकारी अधिनिग्ममों में बारबार जाते हैं, रतः 
स्पष्ट हैं । न्यायशाज्र सें आज भी सामान्य कानून का महच्दपृ्ण स्थान है और 
यह न्यायाधीश द्वारा बनाया गया कानून है। संविधानों और संविधियों में 
संदिग्वताओं और रिक्त स्थानों की पूर्ति उनकी व्याख्या करनेदालों दे मतोी से 
होती है। यह आश्चयइनक नहीं है कि अमरीकी न्याय-विभाग इस प्रद्भार के 
विवादों का केन्द्र था, जिमसे आधनिक ब्रिटेन परिचित नहीं था। विद्यानमण्डल 
अथवा प्रशातन में दिती राजनीतिक दल अधया आरजिक गुट द्वाय अपने प्रति 
सहानुभूति रखनेडाल। का रखा जाना ही पयातप्त नहीं तिंड हुला हैं। यदि बह 
अमरीकी पगाली को प्रभाविव करया, तो इसी प्रकार न्याय विशाग को नी 
राजनीतिक कारवाई के घरे में, शत शब्द के व्यापदतम अर्थ में, आना होगा | 
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महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अपप(रीका का क्षेत्र आंशिक रूप से सार्वईभीप ४८ 
अधिफार क्षेत्रों में विभक्त है। यद्यपि इन ४८ राज्यों के पास ऐसे कार्य संख्या 
में अपेक्षाकृत थोड़े ही गह गये है, जो अभी तक एक मात्र उन्हीं के अधिकार- 
क्षेत्र में हैं, तथापि उनकी न्याय्रिक स्वायत्तता में बहुत कम गम्भीर रूप से कमी 
हुई है। अनः वे शासन-प्रगाली विषयक एक अत्यन्त महत्वपूण प्रयोगशाला 
का काम करते हैं। उनका कायक्षेत्र एक ओर केवल उन नागरिक अधिकारों 
की सीमाओं को जानता है, जिनको अमरीकिय। ने किसी भी सरकारी कारवाई 
के क्षेत्र से बाहर रखने के लिए चुना है और दूसरी ओर उन अधिकारों की 
सीमाओं को जानता है, जो एक मात्र राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते 
हैं। इसके साथ एक ऐसा संयुक्त क्षेत्र अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें 
ऐसे अधिकार सम्मिलित हैं, जो दोनों के क्षेत्र में साथ साथ आते हैं, किन्तु 
जिन में संतर्प के समय संब्रीय कानून लागू रहता है। इन विभिन्न प्रतिबंध 
की सीमा ओर सक्षिप्त स्वरूग निधारित करने में सर्बाच् न्यायालय का नि्णेय 
अंतिप रहता है। राज्य, न कि राष्ट्र अप्रतिम जित अधिकारों का अवशिष्ट 
उत्तराधिकारी है। कांग्रेस नये राज्यों को संघ म॑ शामिल कर सकती है, 
किन्तु राज्यों की अनुमति के बिना बतेमान राज्यों के क्षेत्रा से उनका निमाग 
नहीं कर सकती ! उनको अमरीका द्वारा गणतांत्रिक सरकार और आक्रमण से 
रक्षा की गारंटी दी गयी है । 

प्रायः प्रत्येक भोगोलिक बात में राज्य एक दुनरे से अत्यधिक भिन्न हैं। 
क्षेत्रफल में २६७३३९ वर्ग मील का ठेक्सान २१२१४ वर्ग मील वाले रोडे द्वीप 
से २२० गुना ओर इंग्लेग्ड से ४६ गुना बड़ा हैं। दा तिद्वाई हिस्सा का क्षेत्रफल 
३०००० और ९७००० वर्ग मील के वीच है। जनसंख्या में १९५० की जन- 
गणना के अनुसार १४८३०१९२ जनसख्यावाला न्यूयाक्र १६००८८३ जनसंख्या 
वाले नेवादा से ९२ गुना बड़ा है। न्यूयार्क का क्षेत्रकल ४७९४४ वगमील हे, 
जबकि नेवादा का १०९७८९ | रोडे द्वीव की सबनता प्रतिवर्ग मील ७४९ ओर 
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गेयादा की ६-४७ #| दव्ौ-तिद्राई राज्यों की जनसेख्या ६४५०७४० और 
४,०००,००० ये बीच है ओर सघनता प्रति बर्ग मील १४७ टक 
पीच। इनम करीब दो-निद्ार सज्यों की जनता का ५० प्रतिशत अः? 
भाग २४०० से अधिम की जनसंख्या वाली जातियों म॑ रहता है। इनमें से 
सात-मसचुसेर, रोड़ द्रीग, स्यूयाक, डेलवारे, न्यू जर्सी, मेरीलेण्ड, इलि- 
गाइस--में ४« प्रतिशत से अबिक जनसंख्या एक मिश्रित क्षेत्र में रहती है। 
पलिकानिण, मिसारा आर पन्सिल्पानिया की, जिनमे हरेक ५० ०,००० से 
आधिक के मिश्चित क्षेत्र हैं, सामान्य प्रकार के मानना चाहिए। 

गृमे प्रयोग में अद्याथक भिन्नता है। नेवादा में सुख्यतः रेगिस्तान है, 
इओवा में घने खेत हू; स्यूयाक, वाशिंगटन, केलिफोर्निया में काफी विविधता 
दिखायी देती £। फोलोग्डा में पहाड़ों ओर विशाल भूमि का सम्मिश्रण है। 

ये प्रकार इस सूची में काफी विस्तार किया वा सकता है। 

आय ओर उसकी प्राप्ति, कर लगाने योग्य क्षमता में काफी अंतर प्रतीत 
होता €। सइसे गरीब दस राज्यों में (दक्षिश में न्यू मेक्रिसको छोड़कर सब्र) 
प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक यानी १० राज्यों की ५४ प्रतिशत है। यरोपीय 
स्तर से सभी पूर्णतः टीक है। मिसितिपी ही एक एऐपा राज्य है जहाँ प्रति व्यक्ति 
आय ब्रिटन की प्रतिवब्यक्ति आय से कम है। 

प्रत्येक गज्य का अपना लिखित संविधान है। इनके काल में अंतर है। 
ममसचनेट का संविधान ४७८० में भर न्यू जर्मी का १९४७ में बना। प्रायः सभी 
में विभिन्न प्रकार के संशोवन हुए। नये संविधान बनाने की प्रक्रिया राज्य- 
राज्य म॑ भिन्न है। सामान्यतः जनता द्वाग निब्राचित प्रतिनिधियों का एक 
'सांविधानिक सम्मेलन ? बुलाया जाता हैं ओर संविधान को लागू करने के 
पूर्व उसके प्रारूप के सम्बन्ध में जनमत संग्रह किया जाता हैं; सामान्यतः राज्य 
विधानमंडल इस प्रकार के संविधान-सम्मेलन के लिए प्रस्ताव करते हैं, 
यद्यपि कुछ राज्यों में इस प्रडार के सम्मेलन बुलाने का प्रश्त समय-समय पर 
मतदाताओं! के समक्ष रखा जाता है। कहीं-कहीं अन्य पद्धति भी अपनायी 
जाती है, जसे कि गवर्नर नया प्रारूप तेयार करने के लिए एक सांविधानिक 
आयोग की नियुक्ति करता हैं। 

संविधान में मंशोधन करने में राज्य विधानमण्डल और मतदाता, सामान्यतः 
दोनों भाग लेते हैं। सामान्यतः असाधारण बहुमत अथवा निरंतर दो अधि- 
वेशनों के प्रस्तावों से विधायक्र संशोधनों को जनता के मतदान के लिए. रखने 
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का अधिकार प्रदन करते हैं। कुछ राज्यों में बैंकल्पिक पद्धति यह है कि यदि 
निश्चित संख्या के मतदाता इस सम्बन्ध में आवेदन पर हस्ताक्षर कर देते है, 


"तो प्रस्तावित संशोधन जनता द्वारा पारित माना जाता है। कुछ राज्यों में नये 


विधानों और संशोधनों के लिए मतदाता के असाधारण बहुमत की आवश्य- 
कता होती है। 
राज्यों के संविधान आकार ओर आशय में अत्यधिक मिन्न होते हैँ । 
अधिरांश में संघीय संविधान के समान अधिकरार-विधेयक होता है। उनमें 
सावजनीन रूप से उनके राज्य की सरकार का कप से कप मुख्य दोँचा निधारित 
किया जाता है। कभी-कभी उनमे अनेक वित्तीय घाराएँ यथा राज्य क्रश की 
सीमाएँ, और यहाँ तक कि कर की दर भी सम्मिलित रइती हैं। कुछ में राज्य 
सरकार के अधिकारों का विवरण भी रहता है, किन्तु सरकार को उन अधिकारों 
तक ही सीमित नहीं किया जाता, जिनका विवरण संविधान में सम्मिलित रद्दता 
है। कुछ में स्थानीय सरकार और राज्य सरकार का दॉँचा निर्धारित किया जाता 
है और अनेक संविधान स्थानीय सरकारों की (मुख्यतया नगरों) राज्य-विधान 
मंडल के विरुद्ध सांविधानिरऊ सावभोमिकता के क्षेत्र की गारंटी देते हैं। कुछ 
संविधान अम्यन्त विग्तृत होते हैं और लिखित संविधान में उन बातों का 
समावेश कर देते हैं, जिन्हें कानून निमांण के क्षेत्र के लिए छोड़ देना अधिक 
उचित होता । 
मोटे तीः पर इन राज्य संविधानों के अंतर्गत स्थापित सरकारें संघीय 
सरकार से भिन्न नहीं होतीं। नेव्रास्का के अलाबा, जहाँ एक सदन बाला विधान 
मंइल है, सभी जगद्द दो सदनों वाले विधानमण्डल हैं। सब जगह बनता द्वारा 
निर्वाचित एक गवनेर होता है। सभी सरकार कानून-निर्माण के मामले में 
गवनर को विशेषाधिकार देती हैँ; फिर भी सामान्यतः यह विशेषाधिकार ऐसा 
है, जिसकी विधान मंडल के असाधारण बहुमत द्वाय उपेक्षा की जा सकती है। 
सभी जगह राज्य स्यायालयों की व्यवस्था है, जिनका एक काय राज्य संविधान 
की व्याख्या करना द्वोता है | 
फिर भी, अनेक बातों में संद्रीव प्रगाली से मिन्नता है। कार्यकाल ओर आकार 
के अलावा किसी राज्य विधानमग्इल के दोनों सदनों में अंतर का पता लगाना 
कठिन है। राज्य विधान समाओं का कावकाल गट्टीय संस्था के कार्यड्राल से क्रम 
होता है--उच्च सदन का काय काल २ से ४ वपष तक का और निम्न सदन का 
कार्य-काल सामान्यतः दो बंप का होता हैं। अधिकांश विधानमण्डलों की बरेठक 
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राज्यों का प्रशासनिक संगठन स्वभावतः राज्यों द्वारा अपनाये गये कार्यों से 
निक्रट रूप से सम्बन्धित है। कभी-कमी राज्य-बोडों और कार्यालयों की संग्ब्या 
में वृद्धि करने की अनुभति दे दी जाती है, किन्तु आधुनिऋ प्रबत्तियाँ और 
सर्वोक्कृष्ठ विचार इनके एकीकरण के पक्ष में हैँ | अतः हम इन प्रश्नों का कि 
राज्य क्या करते हैं ओर उनके प्रशासन की किस प्रकार व्यवस्था की ज्ञाती है, 
एक साथ उत्तर दे सकते हैं | 

सभी राज्य शिक्षा के सम्बन्ध में क्रियाशील रहते हैं ओर सामान्यतः यह 
उनका सबसे खर्चीला काय होता है। अमरीका में मुख्य प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा 

एक ही पद्धति और राज्य पद्धतियों के वीच नहीं है। यह प्रश्न बहुत 
अधिक इस बात का है कि क्‍या स्वायत्तता के सिद्धांत को विकेन्द्रीकग्ण की 
दिशा में ओर अधिक आगे बढ़ाना चाहिए (या रहने देना चाहिए) अथवा नहीं 
और शिक्षा में स्वायतत शासन के सिद्धान्त को पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनाना 
अथवा कायम रखना चाहिए अथवा नहीं। आम तौर से हरेक राज्य में एक 
स्कूल-प्रभाली होती है, जिसमें कतिस्य अल्पतम प्रतिमान केन्द्रीय रूप से 
निधारित होते हैं, किन्तु स्थानीय अधिकारियों को अत्यधिक स्वायत्तता प्रात 
होती है। राज्यपद्धति सें सामान्यतः एक सुपरिटेंडेंट (विभिन्न कार्यकाल का) 
ओर उसके साथ (सलाहकार अथवा नि4शक की हैसियत रखने वाला) एक 
शिक्षा बोर्ड रहता है। बहुधा स्कूलों से सम्बन्धित अथवा एक प्रृथक्‌ बोड अथवा 
अधिकारी के अन्तर्गत एक राज्य पुस्तकालय-प्रणाली होती है। हरेक राज्य में 
अन्न कप से कम एक राज्य विश्वविद्यलय है, जिसमें वहाँ के निवासी छात्र 
नाम मात्र का शुल्क देकर भर्ती हो सकते हूँ । माध्यमिक स्कूल रतर के ऊपर 
की राज्य समर्थित संध्ष्याओं में पूरे समय अध्ययन करने वाले दस लाख से 
अधिक छात्र ह | 

जन-स्वास्थ्य का क्षेत्र, जिसमें सफाई और शिशु-कल्याग जैसे बिपय शामिल 
हूँ, राज्यीय गतिविधि का एक दूसरा बड़ा पहलू है। यहाँ भी उत्तग्दायित्व में 
स्थानीय अधिझारियों का भाग रहता है। इस काये में इन स्थानीय 
अधिकारियों को सामान्यतः शिक्षा से भी अधिक स्वायनता प्राप्त है। दसरी ओर 
विस्तृत संस्थागत देखभाल का दायित्व राज्यों की अपेक्षा स्थ'मीय अधिकारियाँ 
पर अधिक आ गया है। पागलों, कमज्ेर मस्तिप्क्र वालों, बह्रों ओर अन्य 
प्रकार के रोगियों के लिए सामान्यतः विशेष संस्थाएं हैं| एक था एक से अधिक 
राज्य-बोर्ड अथवा आबिक्रारियों पर यह जिम्मेदारी डाली जाती है | 
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अनेक अन्य गतिविधियां घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। बृद्धावस्था की पेंशन 
ओर बीमा की प्रणालियों द्वार उसके लिए संत्र से उदाग्तापूर्ण सहायता 
मिलती है एवं गज्प द्वाग भी व्यय किया जाता है। बृद्धों की देख-रेख के 
काय को कान्तिकारी रूप प्रदान कर दिया गया है। विशालतम नगरों और 
काउण्ट्यों को छोड़कर सुधार-संस्थाएं सुख्यतः राज्य-संचालित होती हैं। 
अधिडांश राज्यों में राज्य मनोरंजन विभागों ने राज्य उद्यान प्रणालियों की 
स्थापना दी है । 

व्यवसाय का नियमन, यद्यपि वह अधिकराधिक राष्ट्रीय हित के दायरे में है, 
अत्र भी राज्य का एक बड़ा कार्य है| बैंक, वीमा, निगमित संगठन, उपयोगी 
सेवाएँ, खानें, धंधों के लाइसेंस राज्य प्रशामनिक्र गतिविधि के मुख्य कार्य हैं। 
पृणण चित्र में बढ़ तथ्य शामित्र है कि प्रतिदिन के व्यवताय से सम्बन्धित कानून 
अधिक्राशतः गज्यीय कानून हैं, जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा लागू किया 
जाता है। कुल मिलाकर व्यवसायी वर्ग ने संघीय नियमों की अपेक्षा राज्य के 

यों का पश्ष लिया हैं | 

दूमरी ओर संगठित मजदूर वर्ग ने मजदूरी, काम का समय, सेवा-शर्तों और 
सामू हैक सीदेवाजी से सम्बन्धित नियमों को, जिनमें मुख्यतः उसकी रुचि है, 
संचीब दायरे के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया है। फिर भी, इन क्षेत्रों में 
एक ठोस अवरशिष्ट भाग राज्यों के पास है और प्रायः सभी राज्यों में मजदूर 
विभाग हैं। वेझारी वीमा का प्रशासन भी राज्य का काये है। सामाजिक 
वीमों में से केवल स्वास्थ्य वीमा और परिवार वृत्तिन अमरीकी पद्धति 
में नहीं हैं । 

कृपि ओर वन विभाग भी अंशतः राज्य दायित्व में हैं। मत्स्य एवं खेलकूद 
कानून भी गज्य द्वारा लागू किये जाते हैं--क्रेवल संघीय सरकार ने सहायता, 
राष्ट्रीय उद्यानों और यहाँ तक कि संधि द्वारा इस क्षेत्र में कुछ दृद तक प्रवेश 
कर लिया है। अनेक राज्यों मं विशाल वन ओर उद्यान-भूमि है। टेक्सास में 
एक विशाल ओर लाभदायक राज्य भूमि प्रगाली है। 

यातायात भी राज्य का ही कार्य है. यद्यपि इसमें एक ओर स्थानीय बोड्ड 
ओऔर दूमरी ओर संघीय सरकार का भी सहयोग रहता है। मोटरों, वाहनों का 
नियमन और निर्माण तथा रख-रखाव एवं राजमार्गो के नियमन के क्षत्र बहुत 
बढ़ी गतिब्रिधि के क्षेत्र हैं, यद्यपि राज्य सरकारें रेल-सड़क नियमन, नह्रों और 
विमानस्थलों के कार्यों में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। 
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बिजली के कारखानों, अनाज उठाने के यंत्रों, नहरों जैसे कतिपय राज्यीय ' 
उद्योग विद्यमान हैं, किन्तु ये अपवादस्वरूप हैं । ह 

कानून लागू करने का काये मुख्यतः स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया 
गया है, किन्तु अधिकांश राज्य राज्य-पुलिस द्वारा इस स्थानीय प्रयास में सह्य- 
यता देते हैं। सामान्यतः राज्य सैन्य दल भी (जो “नेशनल गाडे” कहलाते हैं) 
हैं ओर वे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पद्धति से सम्बन्धित हैं । 

इन प्राथमिक कार्यों के अलावा हरेक राज्य में अनिवार्यतः विधि-विभाग, 
वित्त एवं कगधान-विमाग ओर कुछ रिकार्ड कार्यालय रखे जाते हैं| 

इस प्रश्मार एक अथवा अन्य प्रकार से जनता के देनिक जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाले विभागों की एक थंखला के रूप में राज्य का अपने ढंग का 
प्रशासन प्रकट होता है। इस सम्बन्ध में वह स्थानीय अधिकारियों के साथ 
संवीय सरकार को अब भी महत््वहीन बना देता है। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण कार्य, मनोरंजन, कानून लागू करना, अधिकांश 
व्यत्रसाय, मजदूर, खेती, सड़कें ओर राजमार्ग के कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय कार्य 
नहीं हैं, प्रत्युत वे राष्ट्र में विछे हुए राज्यीय ओर स्थानीय संस्थाओं के जाल 
के अन्तर्गत बने हुए हैं। 

हम संत्र एवं राज्य के सम्बन्धों के मुख्य पहलुओं की ओर पहले ही ध्यान 
आकृष्ट कर चुक्रे हैं। इनको सहकारी-संघवाद कहां गया है। अनेक मामलों 
में अन्योन्याश्रित रहना अधिकाधिक स्पष्ट है और इस सहयोग को सुविधाजनक 
बनाने में सहायताओं का मुख्य हाथ रहता है। यह शीर्षक स्वयं खतरनाक है, 
क्योंकि इससे सहायता-अनुदान के पीछे छिपी हुई प्रच्छुन्न बाध्यता का वास्तविक 
तत्व अन्धकार में विज्ञीन हो सकता हैं। 

संघीय संविधान के अंतर्गत दरेक राज्य को दूमरे राज्य के कार्या को पूरा श्रेय 
देना चाहिए और उसमें पृ विश्वास रखना चाहिए,। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत होने 
पर राज्य एक दूमरे के साथ समभझीता कर सकते हैं और थे समभीते कानून- 
निर्माग और प्रशासन में एमूपता लाने के महत््वपृण साधन सिद्ध हो रहे हैं | 
बहुधा उनका प्रयोग जलीय अधिकारों ओर अन्य साधन-ल्ल'तों के बिक्रास की 
योजनाओं के वितरण के सम्बन्ध में भी किया जाता है ओर संस्थागत सुविधाओं 
के संयुक्त प्रावधानों में उनके प्रयोग को अत्र मान्य कर लिया गया है। दाल 
के वर्षा में अंतरगज्यीय समझोीते के लीम्चारिक साधन से पूर्णतया पृथक 
रूप 


[00 


ल्लेत्रीय अंतरराज्यीय सहयोग विशेष रूप से दिखायी देने लगा है | यह स्पष्ट दे 
र्‌ए 
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कि अनेक कार्यो को उत्तम ढंग से करने के लिए राज्य बहुत छोटे हैं और राष्ट्र 
शहुत बड़ा है । क्षेत्राद अपनी निज्नी पद्धति से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा 
(बअहुथा रांधीय प्रतिनिधित्व के साथ ओर संघीय नेतृत्व के अंतर्गत 
सम्मेलनों का आयोजन तथा समितियों का निर्मांण होता है। नदी-घादी और 
द्रागिक विकास मुख्य हूँ, किन्तु इस प्रद्मार की गतिविधि में केवल ये ही 
सम्मिलित नहीं है । 
अभी ज5हुत दिन नहीं हुए कि संयुक्त राज्य अमरीका में महतत्त्वपूण इकाइयों 
के रूप मे राज्यों के अस्तित्व के बने रहने के सम्बन्ध में भी गम्भीर सन्देह 
किया जाता था | यह बात अब बहुधा कम सुनी जाती है। वर्तमान शताब्दी में 
सारी द दवाही के संपृण क्षेत्र में काफी वित्तार हुआ है। इस विकास में 
पु, नीय अधिकारियों ने हिस्‍सा बंटाया है। सर्वोच्च न्यायालय 
अनेक निणयों से गज़्य और संघ की संपूर्ण गतिविधियों पर प्रतित्रंध लगा 
दिये । जीवन-त्तर मे इंद्धि हुई हे ओर आज इस क्षेत्र में अनेक सुविधाएँ हूं ) 
कि पार्टी का मतदान दम हुआ है, जनता की दिलचस्पी निरंतर बढ़ती जा 
रही है। राज्य का व्यय १९३२ में २,७३४,०००,००० डालर से बढ़कर 
में १३,१८३,०००,००० डालर हुआ है। क्रयशक्ति में परिवर्तन का भी 
यदि ध्यान रखा छाय, तो यह ज्ञात होगा कि इसमें तिगुनी ब्द्धि हुई है। 
प्रशासन के ढंग में मी रह-रह कर सुधार हुआ है और हो रहा है। साविधानिक 
दृष्टिकोण से राज्यों के “अधिकारों ? में भारी कमी हो गयी है, क्योकि एसे कार्य 
थोड़े-से ही रह गये हैँ, जो राज्य के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। राज्यों 
की जीवनी शक्ति, जो राज्यीय अधिकारों की धारणा के पीछे क्रियात्मक 
स्तविक्रता है, आज जितनी बढ़ गयी है, उतनी पहले कभी नहीं थी। हम 
देख चके हैं कि अमरीकी शासन-प्रणाली गष्टीय कानून निमाण के काय द्वारा 
राष्ब्यापी पमाने पर प्रगति के बड़े पथ उठाने के मार्ग में अनेक बाधाएँ 
पस्थित करती हं। ये कठिनाइयगी उस समय अधिक सहनीय और सम्रभ मे आने 
योग्य चन लाती हैं, जब इस चात का समभा जाता है कि इकाइयों को कितनी 
स्वायचतता प्रदान की गयी है। अन्यथा निशश दल, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर 
मांगे नहीं मिल सकता, राज्यों में, जहाँ उनका बहुमत हो सकता है, उन अनेक 
प्रस्तावों की परीक्षा कर सकते हैं, जो इस सीमित स्तर पर क्रियात्मक रूप से 
व्यावद्वारिक हैं। अतः राज्य की शक्ति परीक्षण की जननी है और राष्ट्रीय कार्यक्रम 
की प्रस्तावना । 
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फिर भी, प्रयोगशालाओं के रूप में राज्य पूर्ण उत्तर नहीं दे सकते | 
विभिन्न करदान क्षपताओं से भारी विषपता की स्थिति उत्पन्न हो जाती हे 
अनेक समस्याओं के राष्ट्रीय स्वरूप से उनवा राजकीय परीक्षग रुक जाता है। 
राष्ट आगे रहता है, यद्यपि अनेक व्यक्ति इसको पिछुड़ा मानते एई। । 


| 
॥ 
| 


। 
॥ 
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१६. 
सर चा्‌यव सरकार 


ब्रिवेरद्रासी सामान्यतः अपनी स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्रों शोर यहाँ तक कि 
उनकी किस्मों में सी श्रान्ति ओर तकंहीनता होने की शिक्रायत करते हैं। उन्हें 
अमरीका को अधिक अच्छी तरह से जानना चाहिए | केवल यह ज्ांत नहीं है कि 
महाद्वीवीय संयुक्त राज्य अगरीका में स्थानीय शासन की ४८ विभिन्न प्रगालियाँ 
आर उनक्के आतंरिक्त कोलग्बिया का जिला है। इन ४८ में से अधिरंश 
प्रगाखियों में स्थानीय इकाइयों को अयनी सरकार का स्वरूप चुनने में बहुत अधिक 
स्वायत्तता दी गयी है। इसके अलावा विशेष कार्यों के लिए “विशेष जिलों ?? 
के गठन में, जिनकी आवश्यकता वतमान क्षित्रों से अधक अथवा कम होती 
है, ब्रिदेनय की अपेक्षा ओर अधिक लचीलापन रहा है। इसके अतिरिक्त 
अमरीझ के अधिन्ञांश भागों में शिक्षा एक एसा कार्य है, जिसके अपने निजी 
स्थानीय अधिरारी हैं. जो स्थानीय सरकार की अन्य इकाइयों और प्रायः उसके 
क्षत्र से भी ल्वतंत्र हैं। यहा एक लाख से भी अधिफ़ स्कूल जिले हं, जिनमें से 
हरेक अधिकांशतः स्वायत्त हैं। वर्शीनिया तथा अन्य स्थानों पर कुछ नगरों को 
डइुकर काउडो ओर काउंदी बरो का तकसंगत अलगाब नहीं है, जैसा 
नियम हैं। काउंडी की सरकार प्रायः सभी बस्तियों में सरकार 
रूप सलछत करता है। सत्र स्थानां पर नामां का भ्रम चना 
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जैलों के अलावा स्थानीय सरकार की करीब ४६,००० अन्य इका- 
को कुछ सीमा तक स्थानीय स्वायत्तता दी गयी है| इनमें करीत 
जो झद्ठ अग्बादों को छोड़कर सारे देश में फेली हुई 
का बरी बारी से १६००० से आधिक सिश्चत नंगरों, घबरा 
ओर गांवों में बांदा यया है और (मुख्यतः उत्तर एवं मध्य पश्चिम में) करीब 
१९००० शहर एवे वस्नतियों हैं। ८००० से अधिक विविध इकाइयों में, 
लिनमें से सिंचन अथवा परनाला जैसे विशेष कार्यो के विशेष जिले अधिक 
महत्वपूर्ण हैं; यदि स्कूल जिले जोड़ दिये जाय, तो १४.०,००० स्थानीय 
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अधिकारियों की सूची पूरी हो जाती है। जैसे-जैसे अधिकाधिक स्कूल | 
जिलों का गठन होता रहा है, इस संख्या में कुछ कमी द्वोती रहती है । 
दूसरी ओर सम्मिश्रित ग्युनिसिपेलिटियाँ ओर विशेष जिलों की संख्या बढ़ती 
जाती हं। 

यदि इनको स्पष्ट प्रतिरूप में प्रस्तुत किया जाय, तो भी चित्र बहुत अधिक 
आ्रामक नहीं होगा। स्थिति इससे त्रिलकुल भिन्न है। जो चीज बहुधा होती है, 
उसका एक उदाहरण यह है कि एक निर्मित नगरीय क्षेत्र का ऐसा विक्रास होती 
है कि वह काउंटी की सीमा को भी पार कर जाता है। [ कभी-कभी राज्य की 
सीमा भी। यहाँ कुछ अन्य असंगतियों भी हैं। न्यूया्क शदर में पांच काउंटियों हैं| 
अनेक गांबों में नगर के क्षेत्र की सरकार है।] हरेक काउंटी के भार्गों में 
म्युनिसिपेलिटियां होती हैं। फिर भी, वे काउण्टी-सरकार के उद्देश्यों के 
लिए अपनी-अपनी काउंटियों में बने रहत॑ हैं। उनमें से एक या अधिक में 
नगरीय सरकार के अवशेष भी बने रह सकते हैं। सामान्यतः स्वतंत्र स्कूल- 
जिले बने रहते हैं ओर उनकी सीमाएँ अहुधा म्युनिसिपेलिटियों की सीमाओं के 
समान ही नहीं होतीं। इसके बाद तहयोग की भावना बढ़ाने, सम्मवतः परनाला 
ओर जलपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक विशेष जिले बनाये जाते हैं, 
जो काउंटी रेखाओं को पार कर दो अथवा दो से अधिक म्युनिसिपैलि- 
टियों के बाहर के क्षेत्र को मिला लेते हैं। एड नागरिक और करदाता अपने' 
को न केबल देश ओर राज्य, बल्कि काउण्टी, विशेष जिला अथवा जिलों, . 
म्युनिसिपेलिटी, स्कूल जिला और संमवतः नगर के भी अधीन पाता है। 
दूमरे शब्दों में वह अपने को सरकार छु के अथवा आठ पा्ों के बीच 
पाता है। 

राज्य हर जगह तय की हुई सीमाओं (काउण्थियो) में वेंटे हैं। (लोसियाना में 
ये 'पैरिश ' कहलाते हैं) इनका आनुपातिक क्षेत्रफल एक हज़ार वर्गमील से 
कुछ कम होता है। जनसंख्या में मारी अंतर होता है। दक्षिण डाक्ोद की 
असंगठित काउण्टी की जनसंख्या १०० से कम और कुक काउंटी (शिक्षागो) 
की ४,५००,००० से अधिक है। इनका अनुपात ५०,००० से छुछु अधिक 
है। अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार का स्वरूप साधारण और समान होता 
है--जनता द्वाग निवाचित अथवा परिपद द्वारा चुने गये प्रशासनिक अधि- 
कारियों के साथ एक छोटा बोड अथवा परियपद द्ोोती है। दक्षिग में काउंटी 
के कार्यो का अधिक विकास हुआ है, जह्ें क्षेत्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा का 
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दायित्व भी सुख्यतः काउंटी का रहता है। यहाँ और अन्य स्थानों पर उनके 
कार्यो में न्‍्वायविभाग और कानून लायू करना, निरवोचन, राजमार्ग, कल्याण 
शामिल हैं, किन्तु इनमें से अधिकांश में राज्य सहायता करता है और कुछ 
में स्थानीय अधिकारी। अधिक्राशतः काडंटियां स्थानीय स्वशासन की 
सशक्त इकाइयों की अपेक्षा विशिष्ट राज्य के हाथ मानी जाती हैं। सापेक्षिक 
दृष्टि से मतदाता इसमें कम दिलचस्पी लेते हैं ओर प्रशासन का स्तर निम्न 
ह्ता हे | 
उत्तर और मध्य पश्चिम में काउंटियों का भी विभाजन किया गया है। न्यू 
इंग्लेग्ड में कस्त्ा ग्रामीग स्थानीय शासन की मुख्य इकाई भी है और काउंटी 
के कार्यो में कमी हो गयी है। इस आर्थ में एक कस्वे में सामान्यतः एक गांव 
ओर उसक्के चारों ओर का क्षेत्र सम्मिलित होता है। कस्ब्रा-समा के रूप में, जो 
समस्त योग्य मतदाताओं की वार्षिक (अथवा चहुधा होनेवाली) बैठक होती है 
और जो इस पर शासन करने बाली सत्ता होती है, अमरीका में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 
का अम्यन्त शक्तिशाली रूप देखने को मिलता हैं। इन सभाओं में 
विशिष्ट व्यक्ति), स्कूल शो और अन्य शासनाधिकारी चुने जाते हैं। 
अध्यादेश जारी होते हैं, कर एवं व्यय पर बहस होती है और उन पर 
मतदान होता है। नगरों के रूप में एक दूसरे के साथ मिल जाने मे इन 
समुदायों की अनिच्छा इस बातका सर्वोत्तम प्रमाण है कि यह प्रणाली 
संतोपजननक है| 
न्यू इंग्लेण्ड के पश्चिम सं, किन्तु दक्षिग एवं दक्षिग पश्चिम में नहीं, दस्ता 
सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार का विशिष्ट रूप है। आगे चलकर 
छोटे-छोटे समुदाय ग्रामों, घरों ओर नगरों तक के रूप में भी संगठित होते 
हं--वे बहुधा कस्या-सरकार से ' एथक्‌! हुए बिना ही ऐसा करते हैं। इन 
ग्रामीण इकाइयों के संगठन और कार्यो में अत्यधिक भिन्नता होती है। सामा- 
न्यतः इनका प्रशासन स्थानीय रूप से निवाचित छोटे बोड द्वारा दोता है 
इस बोड का एक अध्यक्ष, मेयर अथवा सभापति होता ऐ, जिसका चुनाव प्रथक 
रूपए से हो सकता है अयवया नहीं हो सकता है अथवा उसे विशेष अवधि कार प्रदान 
किये जा सकते हैं। बोड अध्यादेश जारी करता है, अधिकारियों का चुनाव 
करता है तथा कर एवं व्यय पर निगय करता है। नगरीय भाग (0७४ थंभ) की 
कायसूनी में स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं अन्य सावजनिक्र उधार शामिल 
होते हैं। सामान्यतः अलय क्कूल चोई होते हँ। गांवों में विडली, स्वास्थ्य, 
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मनोरंजन, यातायात-नियमन जैसे अतिरिक्त कार्य, जो निमित क्षेत्रों की | 
विशेषता होते हैं, जोड़ दिये जाते हैं। 

अमरीकी स्थानीय सरकार में सबसे अधिक अध्यवसायी इकाइयों नगरों' 
की हैं| ब्रिटेन में इन्हें काउंटी बरो अथवा बरो कहा जायगा। यहाँ बहुत 
बड़ी शक्ति और स्थानीय रुचि है। यहाँ ब्रिटेन की अपेक्षा स्थानीय स्वशासन 
ओर स्थानीय निर्गय का विध्तार भी बहुत अधिक है। यहाँ सरकार की किस्म, 
कार्यो और ढाँचे में विविधता है। 

प्र येक्र नगर का शासन सामान्यतः उसके घोषणापत्र के अनुसार होता है। 
यह घोषणापत्र नगर के लिए उसी प्रकार का होता है, जिस प्रकार सावधान 
राज्य अथवा राष्ट्र के लिए होता है। ये घोषणापत्र सामान्यतः चार में से एक 
तरीके से प्राप्त किये जाते हैं। नगर एक घोपगापत्र की मॉग कर सकता है 
और इसको प्राप्त कर सकता है--अथवा बिना मांगे ही राज्यीय विधानमण्डल के 
विशेष अधिनियम के रूप में घोपणापत्र को प्राप्त कर सकता है। राज्य विधान- 
मण्डल अपने सभी नगरों के लिए अथवा एक निश्चित आक़रार के अपने 
सभी नगरों के लिए, भिन्‍्होंने प्रोपगापतन्न प्राप्त नहीं किये है, सामान्य कानून 
बनाता है| तीसरी संमावना है वैक्त्विक घोषणापत्र की, जिससे राज्य नगरों के 
समक्ष अनेक प्रकार के घोषगापनत्र रखता है ओर उनको चुनने की अनुमति 
देता है। अंत में भ्युनिसिपल गह-शासन के अंतर्गत शहर अपना धोषणापत्र 
बना सकता है और डसे लागू कर सक्नता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रावधान 
कभी-कभी राज्य के संविधानों में, कमी-कभी व्यशस्थापित विधान में और प्रायः 
दोनों के एक प्रकार के संयोग में सम्मिलित किये जाते हैं। अनेक राज्यों ने, 
जिनके नगरों में गह शासन है, अपने संविधानों में विशेषाधिकार को शामिल 
कर इसकी व्यवस्था की है। 

नगर के घोषणापत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हँ--मेयर-परिपद, आयोग 
और नगर मैनेजर | 

मेयर-परिपद की किस्म का घोपगायत्र वस्तृतः राष्ट्रीय है ओर सरकार की 
राज्यीय प्रगालियोँ सरल कर दी गयी हँ। मेयर प्रमुख कार्यपालक होता है 
आऔर उसका स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है। वह सामान्यतवा प्रशासनिक 
विभागों के अधिकांश प्रमुखों की नियुक्ति करता है। बहुन कम अपवादों 
को छोड़कर नगर परिषद एकसमात्मक्त छोती है। कुछ अन्य अधिकारी 
निर्वाचित होते दैं। सामान्यतः स्वतंत्र रूप से निवाचित स्कूल वोड द्वोता है, 


दर 
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यद्यपि अनेक मगरों में शेड की नियुक्ति मेयर द्वारा होती है अथवा परिषद 
दारा उसका चुनाव होता हैं। परिषद्‌ अध्यादेश स्वीकार करती है, जिसपर 
मेबर निपेघाधिक्वार छा प्रयोग कर सकता है; उसको नियुक्तियों की पुष्टि के 
अधिकार होते हूं, वह बजट स्वीकार करती है, जिसको मेयर ने बनाया हो 
अथवा नहीं। दूसरे शब्दों म॑ं मेयर ओर परिषद के वीच सत्ता का विभाजन 
मिन्न-मिन्न होता है, किन्तु आधुनिक रुख मेयर को अधिक अधिकार देने के 
पक्ष में है। विशेषतया जहाँ यह सत्य है, वहां इस प्रद्मार की सरकार जोरदार 
तरकारी नेतृत्व मे जोरदार भर गतिशील नागरिक जीवन को जन्म दे सकती 
है। फिर सी, इसकी प्रद्म॑त्त कम से कम शहर मनेजर के प्रकार की अपेक्षा बहुत 
अधिक पक्षत्रादी और राजनीतिक बनने की, यहाँ तक कि बुरे अर्थ में भी राज- 
नीतिक उनने की होती है। बहुत कड़े विभिन्न जातीय नगरों को छोड़कर ग्युनि 
सिपल प्रद्मासन के छात्र इसका समर्थन नहीं करते हैं। दस इज्जार से अधिक 
जनसंख्या वाले १९२७ नगरों के लगभग ५० प्रतिशत में इस प्रकार का 
घोपगापत्र लायू होता हैं| 

आयोग प्रड्गर का प्रशासन, जी एक समय स्युनिसिपल बुराइयों के लिए 
प्रभावक्रारी इलाज माना जाता था, अब्र कम प्रभावकारी बनता जा रहा हैं। 
४१ में करोब्र १८ प्रतिशत नगरों में आयोग के प्र्वार के घोषणापत्र थे। 
समें 
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नवाचित आयोग की व्यवस्था है, जिससे सामान्यतः ३, ५ अथवा ७ 
सदस्य होते है, जिनको सामूहिक रूप से नगर-सरकार के अधिकार <िये जाते 
हैं। प्रशासन के लिए आययंक्त नगर के कार्यो को विभागों में बाद लेते है ओर 
हरेक विभाग का प्रमुख आयुक्त होता है। व्यवह्वरतः इसका परिणाम प्राय: 
आत्यनिर्मर और असमन्वित इकाइयों की स्थापना होता है और केम्द्रित नेतृत्व 
की व्यवस्था नहीं होती, जिसकी मगर को आवश्यकता होती है। वाशिंगठ्न 
डी. सी. का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तीन आयुक्तों से होता है। इनमें से 
एक सेनिऊ इंजीनियर होता है । 
नगर मैनेजर प्रकार के शासन की ओर समरत विश्व का ध्यान आइए हुआ 
हैं और वास्तव में इसने म्युनिसिःश्ल सरकार और प्रशसन के विशान में 
महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है आर दस दजार से 
अधिक जनसंख्या वाले नयगरों में से ८० अथवा 2२ प्रतिशत का शासन 
मगर मैनेजर घोषणापत्र के अन्तर्गत होता है। डन शज्यों में से अधिकांश में, 
जहाँ म्युनिसिपल एह-शांसन और वैकल्यिक घोपगापत्र है, नयी प्रणाली स्वीकार 
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करने में यह लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। नगर-मैनेजर घोषणापत्नों में आाम तौर से 
एक परिषद की व्यवस्था है, जिसके तीन महत्त्वपूण कार्य हें--अध्यादेश जारी 
करना, जिनमें कार्यो की व्यवस्था है, बजट स्वीकार करमा ओर नगर-मैनेजर 
चुनना। मैनेजर परिषद के इच्छानुसार उस पद पर रह सकता है। वह विभागों के 
प्रमुखों को नियुक्त करता है, चजट बनाता है और उसे परिपद के समक्ष पेश 
करता है; मांग करने पर अथवा अपनी ओर से परिपद से नीति विपयक सिफा- 
रिशें करता है। वह सामान्यतः नियुक्ति के समय नगर का निवासी नहीं होता ओर 
सामान्यतः एक पेशेवर प्रशासक अथवा दूसरे समुदाय का नगर मैनेजर होता है। 
अच्च इस पद ने अपने संगठन, प्रकाशनों, प्रशिक्षण ओर संहिता के साथ अपने 
निजी पेशे का विकास कर लिया है। जब्र कोई नगर अपने पुराने घोपणापत्र के 
स्थान पर नया घोषगापत्र जारी करता है, तव वहाँ अधिक योग्य और कम खर्चीली 
सरकार की स्थापना होती है। पक्षावलंत्रिता से, जो अभी तक कुछ नगर-मनेजरों 
के नगरों में है, प्रशासन प्रभावित नहीं होता। अधिकांश नगर मैनेजर -नगर 
वास्तव में ओर नाम में भी पश्षावलम्बी नहीं हैं। इसके साथ ही परिपद 
(प्रशामन के विवरण से सुक्त) नागरिक नेतृत्व प्रदान कर सकती है। यही काये 
मैनेजर भी कर सकता है, यद्यपि परम्परानुसार वह सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई 
बात नहीं कहता, जो परिपद्‌ द्वार स्वीकार नहीं की गयी है। कुछ नगरों ने 
इस योजना का परित्याग कर दिया है, किन्ठ किसी भी एक वर्ष में इसे स्वीकार 
करने वाले नये नगरों की संख्या इसका परिप्याग करने वाले नगरों की 
संख्या से बहुत अधिक रही है। कुछ का्डंणटियों ने भी इसी प्रकार की सरकार 
चुनी है। 

आम तौर से अमरोकी नगर के काये ब्रिटिश काउंटी बरो के कार्यों से भिन्न 
नहीं हैं। यहां म्युनिसिपल व्यापार बहुत कमर है, किन्ठु उनके अधिकांश अन्य 
कार्य सम्भवतः अधिक विकसित हैं। उदादरणार्थ अमरीकी नगरों में स्कूल छो इने 
की आनुपातिऊ उम्र अधिक है, अतः स्थानीय स्कूल प्रगालियाँ अधिक सुविस्तृत 
और खर्चीली हैं। ब्रिटेन की अपेक्षा व्यय के बहुत अधिक भाग की पूर्ति 
स्थानीय राजस्त्र से की जाती हैं| यह मुख्यतः भूमि की पूँजीगत कीमत ओर 
सुधार पर अत्यधिक उत्पादक कर लगाने से सम्मत्र हुआ है। इस राजस्व 
प्रसाधन से केबल न्यूयारक नगर को ब्रिटेन के सभी कार्उंटी बरो, लंदन काउंटी 
परिषद और मिश्रित बरो में स्थानीय करों से होने वाली आय से अधिक आय 
दोती है | 


अमरोझी मगर में जो काये किये जाते हैं ओर जिस ढंग से काये किये जाते 
हैं, उसमें हहुत अधिक खतंत्रता प्रदान की जाती है। राज्य जब अल्पतम 
राज्रद निधारित ही ढर देता है, तब नगर सामान्यतः स्वेच्छापूवंक उससे बहुत 
अधिक एदड्त्र कर लेने हैं। ब्रिटिश नगरों की तुलना में इसक लिए तीन बातें 

झुय रूप से उत्तग्दायी प्रतीत होती हँ--स्थानीय राजस्व की उपयुक्त प्रणाली 
अधि संपत्ति और नागरिक मावना एवं स्थानीय स्वायतत शासन, जिममें केन्द्रीय 
अधिर्ारित्र द्वारा बाधा नहीं डाली जाती। 

अगगेक्ना के मिश्रित क्षेत्रों में त्रियेन के मिश्रित क्षेत्रों की भाँति एकीकृत 
सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। त्रिखरीं हुईं सरकारों की संख्या से ब्रिटेन 
की अपेन्ना अमरीका में एक कठिनाई उपस्थित हो जाती है। ५ लाख 
से अधिक जनसंख्ण वाले १८ नगरों में केवल बाल्य्मोर, मिलवोकी 
हेल्न ओर न्यू आर्लीयमन्म इस सम्बन्ध में सफल हुए हैं। वास्तव में यह एक 
विश्वच्यापी समस्या है और इसका समाधान कठोर विधान के बिना संभव 
नहीं ह। 

यदि हम स्थानीय सरकार का पूर्ण रूप से और विशेषतया काउंटी, छोटे 
नंगर ओर ब्रामीग सरकार का सर्वेक्षण करें, तो हम देखेंगे कि स्थानीय प्रशासित 
कायो के राज्यीय नियत्रण में भारो बृद्धि हुई है। इन विषयों में केन्द्रीय राज्य 
सह्ययता भी अत्यविक स्पष्ट है। वित्त, स्वाघ्थ्य, शिक्षा, कल्याण ऐसे कार्य हें, 
जिनमें यह रख दिखायी देता है। नगर अधिक खतंत्र होते हैं ओर उनपर 
राज्य का नियत्रग कम होता है। यदों भी रुख राज्य अथवा केन्द्रीय प्रभाव की 
ओर रहता है। 

फिर भी, अमरीका की सबसे बड़ी सफलता स्थानीय स्वायत्त शासन को 
कायम रखने में है, जिसक्रो उसने केन्द्रीयकरण के राष्ट्रवादी युग में बनाये रखा 
है। अंतर करने, उपयोगी बनाने, परीक्षण, राजनीतिक शिक्षा के परंपरागत 
मूल्य कायम हैं ओर उनमें कोई अधिक कमी नहीं हुई है--और जहाँ तक 
नगरों का सम्बन्ध है, इन मूल्यों की प्रभावशीलता में सम्मवतः इंद्धि हो रही 
है। जदों कहीं स्थानोय स्वतेत्रता में कमी भी होती है, वह मुख्यतः राज्य 
सरझार की, जो स्वयं काफी छोटी और सुगम इकाई होती है, स्वतंत्रता में होती 
है। जद्दों काये अधिक मह्पर्ण नहीं हें ओर जहाँ इकाई में कम सामाजिक 
वास्तविकता है, वहँ ये मूल्य बहुत कम दिखायी देते हैं। अन्य मुख्य स्थानीय 
संस्थाएं--करचे ओर नगर--कल मिलाकर राज्यों से, जो (न कि राष्ट्र) स्वतंन्ता 
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के वैकल्पिक प्रयोगकर्ता हैं, निम्न कोटि की नहीं होतीं। एकरूपता की कमी और 

कुछ श्रान्ति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है | फिर मी, राष्ट्रीय मामलों में 

उत्तदययित्य की भावना से स्थानीय स्वायत्त सरकार के अनुभव का योगदान 
दत्वप्ू्ण होता है । 


"९७. 
५ (६ [हि 
उम्राका पडद्धात 

तत्र अमरीकी शासन-पद्धति क्‍या है! उसके विभिन्न अंगों की परीक्षा में 
जो कुछ इृष्टिगोचर होता है, क्या वह उससे कुछ अधिक है! 

हम इस तथ्य की ओर पहले ही ध्यान आइष्ट कर चुके हैं कि जो लोग 
द्रिटिश संसदीय सरकार की व्यत्र॒स्थित ओर उत्तरदायित्रपूर्ण स्प्टता के अभ्वस्त 
है, उन्हें अमगैक्री पद्धति भश्रामर, अस्त-व्यस्त, अनुत्तरदायिस्वपूर्ण, निराशाजनक 
ओर विशेष हितों के दबाबों के आगे कुमने वाली प्रतीत होगी। इन सत्र बातों 
को झल दृइ तक सत्य माना जा सकता है, किन्तु इस प्रक्रिया के विरुद्ध लगाया 
जाने वाला यह आरोप इसके प्रभाव अथवा परिगाम अथवा अन्त में इस 
से प्राप्त होने वाले फल द्वारा किप्ती न किती प्रकार असत्य सिद्ध होता हुआ 
प्रतीन होता है | 

निम्न विय्यों पर विचार कीजिये, जिनमें से कुछ का पहले ही उल्लेग्व किया 
जा चुका है। विश्व के सभी लिखित संविधानों में अमरीकी संविधान सत्रसे 
अधिक समय्र तक्न कायम रहा है। सापेक्षिक दृष्टि से इसमें कोई मूलभूत 
संशोधन की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई हैं। इस संविधान के अंतगत एक 
महाद्वीप का विक्रास हुआ है। इसने एक ऐसी अथव्यवस्था को जन्म टिया, जिससे 
अधिक गतिशील और सफल अथव्यवस्था अमी तक विश्व में नहीं देखी गयी 
ओर जिमके नियंत्रग में सरकार ने संयम का और क्रियाशीलता का भी परिचय 
दिया। च्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके व्यक्तित्व की पूर्णाा के अवसर अन्य 
स्थानों पर उपलब्ध कम से कम औनत अवसरों की अपेन्ा चहुत अधिक रहे, 
ओर अधिकांश व्यक्ति उन अबसरो को इसकी अपेक्षा अधिऋ उच्च कोटि का 
मानेंगे। यद्यपि श्रशाचार अभी तक गम्समीर रूप से बना हुआ है, तथापि 
संभवनः वह कम हो रह्य है। अन्ततः अनेक साहसपृण कार्यो द्वारा यहाँ की 
जनता स्वतंत्र विश्व का नेतृत्व करने लगी हैं। यह तक दिया जा सकता है कि 
ये सफचताएँ संविधान के बावजूद संभव हुई हैं और निश्चय ही काई व्यक्ति 
यह दावा करने की मूर्खता नहीं करेगा कि अन्य तथ्यों ने महत्वपू्ण, सस्मबतः 
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लिए प में वृद्धि की गयी, उसकी व्याख्या की गयी और प्रथाओं से 
उसमे परिवर्तन किये गये, उसके प्रकाश में, उसके साथ सम्बद्ध गुण अयवा 
दोप में स्वयं जनता की राजनीतिक भावना अथवा अपने को समयानुकुल 
बनाने की शक्ति को अवश्य ही भागीदार बनाना पड़ेगा। ये सुधार पूर्ण चित्र में 
सन्निहित हैं। 
तत्र अमरीकी पद्धति का वास्तविक सार क्या है ! मेरे विचार में एकत्र प्रमाण 
इस प्रकार के किसी वाक्यांश की पुष्टि करेंगे ;--नीति में एक सामान्य एकात्मता, 
संघ्याओं में संतुलन अथवा समानता की उपज, जिसमें संघीय तत्त्व “सुरक्षा” 
का कार्य करता है। 
यह वात महत्वपूर्ण है कि संतुलन ओर समानता के इन शब्दों में अमरीकी 
पद्धति का कहाँ तक स्पष्टीकरण किया जा सकता है और इन संतुलनों के सामूहिक 
प्रभाव का परिणाम कहाँ तक 'सर्वेसम्मति द्वारा सरकार ? के रूप में प्रकट होता है। 
प्रत्यक्षाः केवल थोड़े से सुधारों की ही आवश्यकता हुई, किन्तु ये सुधार 
महत्तपूण हैं। अतः हम अत्र इन महान संतुलनों अथवा समानताओं का एक-एक 
करके पुनरवलोकन करेंगे | 
अनेक बार 'संविधानवाद? को अमरीकी राजनीतिक विचार ओर व्यवहार 
की विशिष्टता कहा गया है। इससे हमारा तात्पयय यह है कि शासन-प्रगाली में 
कुछ ऐसे महान सिद्धांत और संस्थाएँ हैं, जिनको आसानी से बदला नहीं जा 
सकता ओर जिनके ढाँचे के अंतर्गत ही सरकार के प्रतिदिन के कार्य होते हैं। 
अमरीकियों ने इसको अत्यन्त ठोस रूप से लागू किया है ओर इसको अपने 
लिग्वित संविधान के साथ घनिष्ठ रूप से, उसके अन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय 
के निगयों के साथ गोग रूप से ओर तत्पश्चात्‌ कुछ अंश तक इन दोनों की 
पूर्ति के लिए विकसित की गयी प्रथाओं के साथ सम्बद्ध किया है। संविधान 
के लिखित रूप के साथ दो मद्दान संतुलन सम्बद्ध हैं--कानूनी क्षेत्र और 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र के बीच का सठलन तथा अधिक कठोर 
सांविधानिक प्रावध'नों और उसके अन्तर्गत स्वीकृत व्यवस्थापित कानून के 
लिए लचीलापन के क्षेत्र के वीच का उच्चवर्गीय संतुलन | 
संविधान और व्यवस्थापित कानून के वीच संतुलन में तमी परिवर्तन होना 
चाहिए, जब्र मतेक्य अथवा एकात्मता प्रहुद होती है, अथात्‌ जब सभी 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों और वर्गों के मध्य ठोस समर्थन हो। इतिद्वास बताता है कि 
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श्द्द्च 


अमरीकी संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था रही है। संकटकाल में यह काये 
नेता के जप में राष्ट्रपति के अंतर्हित, किन्तु सामान्यतः अप्रत्यक्ष अधिकार 
के प्रयोग से हुआ है। इसके बाद न्यायालयों के प्रतित्रधों और कांग्रेस की 
नीति के द्वाय भी सरकार आर्थिक क्षेत्र में तमी गयी है जबकि मामला सिद्ध हो 
गया और एक्ात्मता पायी गयी। इससे निजी अध्यवमाय को अपना कार्य करने 
में गतिशीलता प्राप्त होती थी ओर अब सी प्राप्त होती है और इस प्रकार 
राजनीतिक अथव्यवस्था में एक और संदुलन--राज्यीय कार्रवाई और निजी 
एंजीबाद के दीच संतलन--की इद्धि हो गयी। 

कानून के क्षेत्र ओर निजी स्वतंत्रता के क्षेत्र के बीच संतुलन ने नागरिक 
खतंत्रताओं के क्षेत्र की रक्षा ओर विकास का कार्य भी किया है और मतैक्य 
द्वारा जितनी शीघ्रता करे साथ ओर जितनी दूर तक सम्भव हो सकता था, उतनी 
शीघत्रवा के साथ और उतनी दूर तक सभी वर्गों एवं सभी जातियों में इस 
विचाग्धाग का प्रसार किया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने एसा माना है कि उप्रका कार्य सरकारों कारवाई के 
विस्तार पर से प्रतित्रंधों की हटाने से पू्वे मतैक्य के विकसित होने की प्रतीक्षा 
करने का हैं। उसने जनमत की प्रचण्ड शक्तियों के साथ आगे बढने का प्रयास 
किया है, उसके प्रवाह के साथ नहीं। 

एक दूसरा महान संतुलन वह है, जो संघवाद के मूल में निद्वित है अथात्‌ 
राष्ट्रीय कायवाही एवं राज्यीय तथा स्थानीय शक्ति के बीच सतुलन। यहाँ स्पष्ट 
झूप से दो सिद्धांत हैं। इनमें से हरेक का बड़ा मह्त्व है ओर हरेक में बड़ा 
आग है, किन्तु बहुधा वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। बड़े राष्ट्रों का प्रायः 
यह विश्वव्णपी अनुभव है कि संघीय पद्धति के संरक्षण के विना यह विशिष्ट 
समानता अथवा संवलन खतरनाक रूप से और मूलतः अस्त-ब्यस्त रहता है। 
केन्द्रीय नोकरशाहियों के समक्ष, जिन्हें अपने निजी निर्णय पर विश्वास रहता है 
तथा जो अपने कार्यो के सम्बन्ध में उत्साहपूर्ण रहती हैं, वस्तियों संरक्षण रहित 
रहती हं। इसी प्रकार वे राष्ट्रीय हित में व्यस्त तथा यथासम्भव बड़े से बड़े 
पैमाने पर अपने ही अनुकूल कानून बनवाने के इच्छुक आधिक गुर्टो के 
दवावों के अधीनम्थ विधानमण्डलों के विरुद्ध ,शक्तिहीन होती हैं। संतुलन 
के उनके पक्ष के केन्द्रीय मूल्य से असग्बद्ध, राजकोषीय संकट के कारण स्वयं 
उनका विरोध कमजोर हो जाता है | 

किसी समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने का मृल्य बहुत अधिक है, 


शव 






पा निर्गयों में जनता के व्यापक योगदान, समयानुकूल बनने ओर 
म्न्धित मूल्य भी बहुत अधिक हैं। शक्तिशाली स्थानीय स्वशासन 
की सितियों में केवल ये कतें ही वास्तव मे संभव हैं। यह संघीव पद्धति 
का ही गुण है कि अन्य मूल्यों के लिए भी इन मूल्यों पर प्रहार नहीं किया 
जाता अथवा सग्लतापूर्वक इनको निर्बल नहीं बनाया जाता और अमरीकी 
पद्धति का गुण यह है कि जब तक स्वंसम्धति के दर्शन नहीं होते, तंत्र तक 
वह प्रकट नहीं होती। अमरीकी पद्धति की सबसे बड़ी दुर्बलता उस अधिकार 
को माना गया है, जो उसके अन्तर्गत विशेष दह्वितों के हाथों में प्रतीत होता 
है। अंशतः यह विशेष आरोप निःसदेह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि 
अमरीकी पद्धति अन्य अनेक राष्ट्रों की अपेक्षा विशेष हितों के इन दब्नायों 
का बहुत अधिक प्रचार करती है। विशेषतः जोँच-कार्यो और मतभेद से 
सम्बन्धित प्रचार बहुत अधिक होता है। फिर भी, इस आरोप में इतनी 
अधिक सत्यता है कि अमरोकी तनिक भी आत्म-सम्तोष नहीं प्राप्त कर 
सकते। 

दुमरी ओर यदि इस प्रश्न को संदा “दबाव डालने वाले गुट बनाम 
सावजनिफ दित ” की दृष्टि से ही देखा गया, तो एक आवश्यक सत्य की 
उपेक्षा की जायगी। दूभरी दृष्टि से देखा जाय, तो जिस बात के लिए, प्रयास 
किया जाता है, वह है अनेकताबाद और एकता के वीच संठुलन। सामान्यतः 
अनेरुतावाद की व्याख्या--स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले अनेक सत्ता-केन्द्रों 
से निर्तित एक शासन-प्रगाली के रूप में--कठोरतर राजनीतिक शब्दों में की 
गयी है। इन सत्ता-केन्द्रों मे भागोलिक स्थानीय स्वशासन अथवा आर्थिक 
और सामानिक्त जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए “संस्थाओों' की एक 
श्रृंखला सम्पिलित है। यहाँ इस शब्द से (अनेकताबाद से) हमाग तातपय॑ 
एकता को विशेष रूप से समयानकूल बनाने से है, जिसक्रे द्वारा सत्ता का और 
अधिक विकेन्द्रीररण होता है भर जिमके द्वारा समाज और अर्थव्यवस्था 
की प्रमल विशेषता यह होती है कि गुटों, उपवर्गा ओर संगठनों की संख्या बढ़ 
ज्ञाती है और प्रत्येक को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है। एकता, जिसके साथ 
इसका संतुलन आवश्यक हैं, परिणामों के एकीकरण में निहित है। अब आज 
का यह आर्थिक अनेकताबाद चमग-उपयागितादाद” की जाति का ह३। मूल 
उपयोगितावादियों--जैथम और उसके अनुयाग्रियों का विश्वास था कि हरेक 
अपने कल्याण के लिए सत्रते अच्छा च्यक्ति है आर इसलिए वहीं सरकार 
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सर्वोत्तम है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बहुत कम हस्तक्षेप करती है।' आज 
का “वगे-उय्योगिताबाद ” मानता है कि हरेक बगे--अक्िंग, खनिन्न, इस्पात 
मजदूर, वद्य, कृषि तथा अन्य भाग--ह जानता है कि उसके लिए:.-बया 
अच्छा है ओर इन अच्छाइयों को मिलाने से ही सामान्य अच्छाई का पता 
चलता है। अतः हरेक सरकार से उसी चीन की मांग करता है, जिससे उसको 
अत्यधिक लाभ हो। पहले के उपयोगिताबादियों से मिन्न अद्वस्तक्षेप की अपेक्षा 
हस्तक्षेर--आर्थिक संघर्ष में हरेक वर्ग की आर से हस्तक्षेप--की मांग की 
जाती है। 

अतः सरकार में जिम संतुलन की मांग की जाती है, वह वास्तव में इन 
आशिक ग॒ठों की शक्ति ओर उनके एकीकरण के बीच का संवुलन है। १९३० 
में ऐसा प्रतीत हुआ था कि अमरीका (बवीमर जमनी, फासिस्ट समर्थक इटली 
ओर समकालीन फ्रास की भौति) विच्छुन्न हो गया है। युद्ध-संकट अथवा युद्ध 
के निमट काल के सिवाय, एकीकरण की कम्ती अमरीकी सरकार की सबमे बड़ी 
कमजोरी रही है। काग्रेस और राष्ट्रति के अधिकारों में शनैः शनः एकीकर्ण 
करने वाली संस्थाओं के उत्तरोत्तर विकास के बावजूद यह अभीतक भयंकर 
रूप से खतरनाक बना हआ है। इस संठलन की प्राम करना अभी तक दोष 
है, किन्तु आवश्यकता सन्तुलन प्राप्त करने की है न कि समाञ्ञ को पूर्ण रूप से 
नियोजित अथवा एकीक्षत करने के साथ-साथ आ,थिक शक्ति को पंगु 
देने की | 

अमरीका में पश्षवलंत्रिता और स्वतंत्रता--अथोत्‌ अनिवाये समभीतों 
के साथ संगठनात्मक उत्तग्दायित्व और व्यक्ति की नतिऋ एवं शैडिक पूर्णता--- 
के बीच भी संठलन अथवा समानता पायी जाती है। मतदाताओं मे इस 
स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति इस रूप में होती है कि वे पार्टी की अपेक्षा व्यक्ति को 
मत देते हैं, किल्त॒ पार्टी संगठन उम्मीदवारां को आगे लाने तथा सिद्धान्तों 
का समर्थन करने के लिए पर्यातरूप से शक्तिशाली हैं। यट्टीय सरकार सें 
(और ब तक राज्य सरकार में) इसकी अभिव्यक्ति मुख्यतः नीति स्वीर 
करने के क्षेत्र में होती है, जिसके द्वाय पार्थियोँ संगठित विचार एवं 8 
का दायित्व लेती हैं, किस्तु अन्विम परिगाम कायगरारिणों आए 
दोनों में व्यक्तियों के मध्य मतैक्य होने पर निभर करता है। विश 
से निवाचित एवं निश्चित अवधि की कार्यक्रारिणी संभवत नेक़ण्याएं 
समानता (संठुलन) को व्यावहारिक बनाती है, वि ' 
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प्ट्ा और उरुग्वे की समिति-सरकार में लगभग इसी प्रकार की 
क्षमताए १३ 


हे 


* > ग्ों के संतुलन से उत्पन्न मतैक्य की प्राप्ति का मूल कार्यकारिणी 
हर काग्रत के पारस्परिक सम्बन्धों में निहित है। ब्रिटेन में कार्यकारिणी 
(मंत्रिमण्डल) को पारलमेंट के समक्ष अपनी कार्रवाई का बचाव करना पढ़ता 
है, किन्तु बह अपनी स्थिति का जो बचाव करती है, उससे विश्वास न हो तो भी, 
है विधय्न करने के अपने अधिकार से ओर अगने दलगत अनुशासन से पालमेंट 
का अतिक्रमण कर सकती है। अमरीकी पद्धति के अनुसार उसको न केवल 
बचाव करना पड़ता है, बढिक उसकी विश्वास दिलाना पड़ता है ओर वह भी इस 
प्रकार कि यह दृढ़ धारणा मतैक्य का प्रतिनिधित्व करे। 
यहाँ में एक चेतावनी अवश्य दूँगा, जैसा कि में इस सारे अन्तिम अध्याय 
में करूँगा। प्रायः इन सभी साधारणीकरणों के अपवाद होते हैं। इसके अति- 
रिक्त विषय, व्यक्तित्वों, संकटों की विविधता के साथ सत्य की मात्रा में काफी 
वि वेधता होती है। यह समानता अथवा संतुलन का सार है कि यह कुछ हृद तक 
अध्यायी होती है, जिसमें एक अथवा दूसरी ओर परिवर्तन किया जा सकता है, 
किन्त इसका एक सार यह भी कि है पेण्डुलम की मौति इसमें छुधारक तत्त्व भी 
होते हैं, जो परिवर्तन के साथ गतिशील होते हैं। अमरीकी पद्धति ने मूलतः 
संतुलन तत्वों के विभिन्न जोढ़ों में से प्रत्येक संतुलन को सुरक्षित अधिकारों से 
सुप्तजित कर रखा है, जिनके द्वारा अस्थायी आव्म-समर्पण के बाद पुनरामिव्यक्ति 
की जा सकती है। यह पद्धति लचीली है, किन्तु लबालेपन पर जितना अधिक 
भार डाला जाता है, उतनी ही अधिक शक्ति से संठुल्न की पुनःस्थापना की 
जाती है। 
अब हम पुनः कांग्रेस और कार्यकारिणी के वीच संतुलन की च्चों करते हैं : 
एक विचार का, जिसका उल्लेख इम अनेक बार कर चुके हैं, पुनः दूमरे शब्दों में 
'डल्लेख कर इम उसको संक्षिप्त रूप में पेश करते हँ। बह चात यद्द है कि समस्त 
अपरीकी संविधान में और उसके अंतर्गत विकसित की गयी परम्पराओं में 
. अनेक ऐसी संस्थाएँ मिलती हैं (वर्तमान काल में), जो इस बात पर जोर देती 
है कि सता के केंद्र अपने सांविधानिक (ओर वस्तुतः) समान स्वर वाले केन्द्रों 
के सतत अपने कार्यो के ओचित्य की पुष्टि करें। इस पुष्ठीकरण में न केबल 
भूतकालीन अपितु भावी प्रस्ताव भी होने चाहिए, अर्थात्‌ इसमें नीति अपने 
विभिन्न पहलुओं के साथ शामिल द्ोनी चाहिए। इसके फलस्वरूप न केवल 
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सम्पति बल्कि वास्तविक विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नांकित 
बातें ध्यान रखने योग्य हैं:--राप्ट्रतति का निवेधाधिकार, दो सदनों का सिद्धांत, 
प्रतिनिधि समा की नियम-तमिति का कार्य, सीनेट में लम्बे भाषणों द्वारा बाधा 
डालना, कांग्रेस की ओर से बच, दांग्रेस के सदस्यों की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्तियों ओर उनकी सिनेट द्वारा पुष्टि, संधि करने की प्रक्रिया, 
प्रशासनिक सममीते, जिनको प्रभावकारी बनाने के लिए या तो कानून की या 
धन-विनियोग की आवश्यकता होती है, प्रधान सेनापति के रूप में राष्ट्रपति के 
अधिकार और सशस्त्र सेनाओं के लिए नियम बनाने के कांग्रेस के अधिकार, 
कृंग्रेस और कार्यकारिणी के कर्मचारियों की प्राविधिक योग्यता तथा राष्ट्रपति की 
नाय्कीय अपील | 

ये तथा केवल सापेक्षिक दृष्टि से इनसे कुछ कम मह् के तथ्य नीति स्तर 
पर राष्ट्रपति ओर काम्रेस दोनों की गतिविधियों को प्रभावकारी रूप से उचित 
सिद्ध करने की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। पार्टी, संरक्षण, सम्मेलन जैसे संपर्क 
साधन के उपाय इस पद्धति को व्यावह्रिक बनाने में सहायक होते हैं। 
अचानक संकट उपस्थित हो जाने पर इस पद्धति ने, विशेषतया कार्यकारिणी 
के अंतर्हित अधिकारों के पूर्ण प्रयोग द्वारा, समयानुकूल बनने की क्षमता 
दिखायी है--किन्तु न्यायालय की कारबाई अथवा बाद में कांग्रेस के कार्य 
पर पुनः चल देकर संतुलन अथवा समानता को पुनः स्थापित कर दिया 
गया हैं | द 

जाँच, सुनवाई और (व्शेषतया विदेशी मामलों पर) बहस से उत्पन्न कांग्रेस 
की पहल, विभागों द्वारा अध्ययन के पश्चात्‌, निषेधाधिकार अथवा विभिन्न 
कार्यपालक अधिकारों के प्रयोग के विरुद्ध दिखायी देती है। विदेश नीति 
सम्बन्धी अधिकांश निणयों में भी राष्ट्रपति के नेतृत्व का अनुमोदन जरूरी 
है। बहुत अधिक विवाद के बावजूद (लो निजी की अपेक्षा सार्वज्निक 
रूप से अधिक होता है) इसका अन्तिम परिणाम सामान्यतः यह होता है कि 
सर्वोत्तम हित के लिए समान स्तर वाले अंग परयात्त परिमाग में सहयोग करने 
लगते हैं। 

अन्त में हम कतिपय सर्वोगरि निम्कर्पो की चर्चा करंगे। 

प्रथम (१) राजनीतिक दल या पक्ष सम्बन्धों ओर अनुशासन में टिलाई तथा 
स्वतंत्रता के विकास, (२) क्षेत्रीय एवं राज्यीय शक्ति, (३) किसी एक विशेष 
हित (कृषि सम्भाव्य अपवाद है) की अल्पसंख्यक स्थिति, (४) थ्वेचि 
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|) 

यायान्नयूडक रुख और (५) (सर्वोगरि) सत्ता के विक्रेन्द्रीकण के कारण 
डर हट के लिए मतेक्य की आवश्यकता होती है, जिसकी व्याख्या 
मनी है। 

द्वेतीय--यह मतेक्य अधिक सह्य होता है, क्योंकि भावनाओं से जओोतप्रोत 
आर्थिक ओर सामाजिक क्षेत्रों में नीति विपयक्र अधिकांश परिवतेनों के लिए. 
उन राज्यों में राष्ट्रय मतेक्य की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जिनमें इस 
प्रकार के परिवतेना को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, किन्तु एक बार इस प्रकार 
का बहुमत प्रकट हो जाने पर वहाँ इन परिवतेनों को कार्यान्वित किया जा 
सकता है| 

तृतीय--अमरीकी प्रायः परिवर्तनशील व्यक्ति होते हैं, जो बड़ी शीघ्रता से 
एक छोर से दूसरे छोर की ओर चले जाते हैं। अमरीकी बहुभापी हैं, जिनकी 
भावनाएं एवं प्रतिमान अस्थिर और परस्पर विरोधी होते हैँ। कुछ विपयों के 
प्रति उनकी भावना गद्दरी होती है। इस प्रकार के लोग, अत्यधिक तीत्र गति 
से काये करने तथा अस्थायी बहुमतों की असहिष्णुता के विरुद्ध “निर्मित? 
प्रतिचन्धों का विशेष महत्व प्रदान करते हैँ। उनका संविधान उन्हें ये प्रतित्रन्ध 
प्रदान करता है। 

चतुथ--सरकारी संस्थाओं की चबहुलता, भोगोलिक एवं संस्थागत दृष्टि से 
निगयों का विकेन्द्रीकगण, सरकार, अ्ष्यवस्था ओर समाज में बहलतावाद--- 
इन सभी के फलस्वरूप काफी विवाद ओर गतिविधि होती है। यह संतुलनों 
की स्थिति में होता है, किन्तु संतुलन अपने को आवश्यक्रतानुसार ढालने में 
लचीले होते हैं। अमरीकी राजनीतिक दृष्टिकोण से मुखर हँ और राजनीतिक 
प्रौदता प्राप्त कर रहे हैं। 

अतः हम कह सकते हैँ कि अमरीकी संविधान ने प्रतिनिधिमूलक सरकार 
में कम से कम निम्नलिखित विशेष योग प्रद्दान किये है :--- 

(१) तीत्र वर्ग-विभाजन के बिना व्यवस्थित प्रगति । 

(२) सरकार की छोटी इकाइयों की शक्ति | 

(३) बुद्धि अथवा विवेक की शुद्धता का बलिदान किये बिना विपयों की 
बहुलता के अनुकूल बनना । 

(४) प्राविधिक्र और विशिष्ट युग में निर्बाचित प्रतिनिधित्व के वास्तविक 
स्वरूप को कायम रखना | 

यह सब कुछ आध्यात्मिक तथ्यों के कार्यो की ओर ध्यान आकर्षित किये 
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9! कहा गया है। अंत में सरकार जैसी किसी भी कार्यकारी संस्था में, जहा 
रादे और अथ सफलता अथवा असफलता में निर्णायक होते हैँ, इनका 
महत्व सर्वोगरि होना चाहिए। कोई भी प्रजातंत्र तव तक सफल नहीं हो सकता 
जब तक वहाँ के लोगों में व्यक्तिगत अधिकारों के लिए आवश्यक सम्मान, 
सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के कार्य में भाग लेने के लिए दायित्व की 
भावना, समान हित में अपने स्वाथ को डुच्ा देने की इच्छा तथा वाद-विवाद में 
शुद्धता न हो। कुछ लोगों में, जो अपने मुख्यतः घामिक मूल से अनमिज्न हैं, 
ये गुग अधिक पाये जाते हँ। फिर भी, अन्यों को इस जीवित विश्वास से 
प्रेणा मिलती है कि सरकार उन अभिररणों में से नहीं है, जिनके द्वारा ख्तंत्र 
लोगों के मध्य ईश्वरीय साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। 


